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अस्तावना 


सर्वोदिय योजना के सिद्धान्तो का यह विवरण सर्वोदय प्लैेनिंग कमेटी 
की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है । इसलिए यहा सर्वोदय प्लैनिंग कमेटी 
के विपय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 

१९३७ में जब काग्रेस ने पद ग्रहण किया तब काग्रेस के आद्शों और 
घोषणाओ के अनुसार राष्ट्र-निर्माण की एक योजना तैयार करने का प्रण्न 
स्वभावत उसके सामने आया। काग्रेस ने इस प्रयोजन के लिए एक नेशनल 
प्लैनिंग कमेटी नियुक्त की। उन अवस्थाओं को तो सव जानते ही है जो 
कि काग्रेस के मार्ग में र्कावट वन कर खडी हो गई। १९३९ मे काग्रेस ने 
पद त्याग दिया। १९४६ में उसने इसे पुन ग्रहण कर लिया। १९४७ में 
देश स्वतन्त्र हो गया ।परल्तु स्वतत्रता, देश का विभाजन और उसके कारण 
उत्पन्न नई समस्याएं अपने साथ लेकर आई। और फलत सामाजिक और 
आर्थिक योजना बनाने का प्रइन पीछे जा पडा। 

ऑल इंडिया काग्रेस कमेटी ने एक कमेटी आशिक कार्यक्रम (इकौनो- 
मिक प्रोग्राम) बनाने के लिए नियुक्त की | इस कमेटी की रिपोर्ट को काग्रेस 
ने जयपुर-अधिवेशन में स्वीकृत कर लिया । देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों 
और सगठनो ने भी अपने सुझाव और योजनाए पेज की। परन्तु आथिक 
अवस्था वहुत जल्दी-जल्दी विगडती गई। 

जो रचनात्मक कार्यकर्ता गाघीजी के सर्वोदय आदर्शो से प्रेरित थे 
ओर सीघा उनके मातहत काम कर चुके थे, वे इन सव घटनाओं को देख 
रहे थे और ग्रामो में रचनात्मक कार्यमे प्राप्तअपने दीघकालिक अनुभव के 
आधार पर एक योजना बनाने का यत्न कर रहे थे । उन्होने अनुभव किया 
कि जव समय जा गया हूँ जब कि देश की परिवर्तित अवस्थाओं में रचनात्मक 
कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के भाग और स्थान को पुन स्पष्ट 
कर दिया जाय | इस उद्देश्य से जौर गाघीजी के आदेग से फरवरी १९४८ 
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में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन वर्षा में बुलाने का निश्चय 
किया गया। गाधीजी स्वय इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर मार्ग प्रदर्शित 
करने वाले थे, परन्तु ईहवर की इच्छा कुछ और ही थी। 

इसके पद्चात्‌ देश की परिस्थिति में सुघार के कोई लक्षण दिखाई 
नहीं दिये, प्रत्युत परिस्थिति बद से बदतर होती गई। चारो ओर निराशा 
और असफलता की भावना व्याप्त हो गई । जो रचनात्मक कार्मकर्ता सर्वोदिय 
के आदर्शो मे विश्वास करते थे वे निरन्तर यह अनुभव करने लगे कि हमें 
एकत्र होकर देश की वर्तमान कठिनाई को हल करने के लिए और अपनी 
सामाजिक तथा आश्थिक व्यवस्था का स्थायी आधार पर निर्माण करने के 
लिए अपनी एक योजना उपस्थित करने का यत्न करना चाहिए। इसलिए 
नवम्बर १९४९ के प्रथम सप्ताह में रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक छोटी- 
सी कास्फ्रेस्स वर्धा में श्री काका कालेलकर के सभापतित्व में की गई । उसमें 
निर्णय किया गया कि इस कास्फ्रेन्स के निश्चयों के अनुसार अपनी नीति का 
एक वक्तव्य तैयार करके कास्फ्रेन्स के अगले अधिवेशन में पेश किया जाय 
जो कि २२ और २३ दिसम्बर १९४९ को बुलाया जाय और उसमें रचना- 
त्मक कार्यकर्ताओं को अधिक सख्या में निमन्त्रित किया जाय तथा 
कान्फ्रेन्स की स्वीकृति के पदचात्‌ यह वक्तव्य गाघीजी के द्वितीय मृत्यु- 
दिवस ३० जनवरी को प्रकाशित करके देश की जनता के सामने 
उपस्थित कर दिया जाय। 

इस निरचय के अनुसार सर्वोदिय आथिक सम्मेलन २२ और २३ दिस- 
स्वर १९४९ को वर्घा में श्री काका कालेलकर के सभापतित्व में हुआ 
इसमें देश के सब भागो से लगमग २०० रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मिलित 
हुए। प्रत्येक घारा पर पूरी तरह विवाद करने के पश्चात्‌ सम्मेलन ने अपने 
सामने उपस्थित सर्वोदिय योजना के सिद्धान्तोंका विवरण स्वीकृत कर लिया 
और अध्यक्ष को अधिकार दिया कि वह अन्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओ 
से सलाह करने के पच्चात्‌ इसे ३० जनवरी १९५० को प्रकाशित 
हे दे जिससे कि यह सर्वोदिय के आद्शों को भली भाति प्रकट कर 
मये । 


इस सम्मेलन ने अध्यक्ष से यह भी प्रार्थना की कि वह एक कसेटी 
नियक्त कर दें जो कि इस विवरण को रचनात्मक सगठनों से कार्यान्वित 
करवावे और काग्रेस से स्वीकृत करवा कर लोकमत को इसका पक्षपाती 
बनावे। तदनुसार एक सर्वोदिय प्लैनिंग कमेटी निम्न सदस्यों की बनाई 
गई :--- 

श्री काका कालेलकर, श्री जे० सी० कुमारप्पा 

श्री शकरराव देव, श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष 

श्री श्रीकृष्दास जाजू, श्री गुलजारीलाल ननन्‍्दा 

श्री आर० के० पाटिल, श्री जी० रामचनच्धन 

श्री जी० एम० सत्यनारायण, श्री जुगतराम दुवे, श्री के० मित्र 

श्री आर० एस० घोत्रे 

श्री भवेरभाई पटेल ) मत्री 

इस कमेटी की वैठक दिल्ली में जनवरी के द्वितीय सप्ताह मे हुई और 
उसने इस विवरण को प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप दिया। 

इस सवध में सव पत्रव्यवहार का पता यह है -- 


सर्वोदिय योजना समिति --मत्नी 
“नई दिल्ली 


सवोदय-पोजनाए 
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मानव-सम्यता का इतिहास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए किए गये सघर्षों 
का इतिहास है। प्राच्य दर्शन-शास्त्र का मत है कि मानव की उन्नति और 
विकास का लक्ष्य स्वतन्त्रता (मुक्ति अथवा मोक्ष )है। वह अपनी वासनाओ 
और कामनाओ के वन्धन से मुक्त होकर ही जन्म और मृत्यु के वन्धन से 
मोक्ष (स्वतन्त्रता) प्रात्त कर सकता है। मानव की समस्त महत्वाकाक्षाओं 
और प्रयत्नो का सार यही है कि वह स्वतन्त्र (वन्धन-मुक्त ) किस प्रकार 
हो सकता हे 

पुरातन मानव-समाज में मानव का उन्नत तथा विकसित होने का 
मार्ग, जाति, रीति-रिवाज, कठोर-परम्परा और छत-छात की विघ्न वाचाओं 
से अवरुद्ध था। इनके कारण ममाज में अनेक विषमताए और अनौचित्य 
उत्पन्न होकर प्रगति का मार्ग वाघा-पूर्ण हो गया था। जहा व्यक्ति के हाथ- 
पाव वधे हुए हो वहा समप्टि की भी प्रगति नही हो सकती । वाद को राजा- 
महाराजा, अमीर-उमरा, पण्डित-पुरोहित और मुखिया तथा मालिक भी 
व्यक्तियो की स्वतन्त्रता का अपहरण करने लंगे। साहित्य, कला और 
विजान भी पुरातन विचारो और परम्पराओ से प्रभावित हो गये । व्यक्तियों 
के लिए प्रत्येक वात का निरचय स्थायी रूप से समाज में उनकी हैसियत 
देखकर किया जाने ऊगा। मानव न केवल सामाजिक परिस्थितियों का, 
अपितु रोग, दरिद्वता, दुभिक्ष, मूकम्प और वाढ आदि उन प्राकृतिक शक्तियो 
का भी दास वन गया जिनको वह बपने वश में नही कर सका था । व्यक्तियों, 
सम्पत्तियो और विचारों का स्वतच्त्र मचार समाप्त हो गया। 


८ सर्वोदिय-यौजना 


वर्तमान नवयुग का प्रारम्भ ही समाज, परिवार, धर्म, राजा, अमीर- 
उमरा, जात-विरादरी और मुखिया-मालिको के विविध वन्वनों को खोलने 
तथा प्रकृति की शक्तियों को उपयोगी घाराओ में बाघ लेने के साथ होता 
है । आज के समाज में मानव का मानव से सम्बन्ध हैसियत देखकर नही, 
प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति की स्व॒तन्त्र सहमति से निश्चित किया जाता ह। 
आज वाभिक क्षेत्र मे आचार और विचार की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता 
है। राजनीति में लोकतान्त्रिक सस्थाओं का विकास हो चुका है और 
उनके कारण शासित ही शासक वन गये हे । इस चहुमुखी स्वतन्त्रता के 
आधार पर ही इस युग के आदशवादियो, कवियो, विचारको और सुधारको 
ने अपने स्वप्नो के महल खडे किये है और निरन्तर प्रगति के भरोसे स्थायी 
शान्ति की आशाए लगाई जा रही हैं। 
परन्तु मानव के दुर्भाग्य-वश, पुराने बन्धन खुलने के साथ-साथ ही 
अनेक नये वन्धन फिर छग गये । इनके कारण समाज में नई विषमताओ 
और नये अन्यायों का जन्म हो गया। विज्ञान ने प्रकृति को वश में करके 
भौर नये भौगोलिक अनुसन्धानो के साथ मिलकर भौद्योगिक क्रान्ति का 
यूग़ प्रवतित किया। इसके कारण अभाव और न्यूनता के स्थान पर समृद्धि 
और प्रचुरता दिसाई देने लगी। परन्तु यह समृद्धि उत्पादन के एक सकीर्ण 
क्षेत्र तक ही सीमित रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि मानव-समाज 
पुन समृद्ध सम्पन्नों तथा अभाव-अ्रस्त विपन्नो और यत्रो के स्वामियो तथा 
वेतन के दासो मे विभकक्‍त हो गया ।धनकी इस विपमता के कारण व्यवितयो 
की हँसियतो में स्थायी विपमता आ गई। पुराने वनन्‍्धन और पुराने लगाव 
तो नप्ट ही हो चुके थे, अब उनका स्थान एकमात्र स्वाथ और सम्पत्ति के 
वन्वनो ने ले लिया | इतना ही नही, ऐसे विचारक और दार्शनिक भी निकल 
आये जो इन सकीर्ण स्वार्थों की व्यारया मानवता और परोपकार की भाषा 
में करने लगे और हमे विश्वास दिलाने लगे कि समस्त सदाचार की नीव 
टी स्वार्थ-प्रेरित बौद्धिक विचार-धाराओ पर रखी गई हू। 
५. घन की विपमता का प्रभाव केवल आर्थिक जीवन पर ही नही पटा, 
वह राजनीतिक और कुछेक अल्प-बर्ग सास्कृतिक जीवन को भी क्लुपित 
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करने लगा। केवल घन का स्वामी होने के कारण शिक्षा, सस्क्ृति और 
सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के छाभो का उपभोग करने लगे। 
राजनीतिक क्षेत्र में कानून के सामने जन-मात्र की समानता और मत की 
स्वतन्त्रता केवल दिखावे की वस्तुएं रह गई। छोकतान्त्रिक सिद्धान्त उदार 
होने के स्थान पर सकीर्णतर होते गये और लछोकतन्त्र का अस्थि-पजर-मात्र 
अवशिष्ट रह गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कच्चे माल, वाजारो के विस्तार, 
पूजी लगाने के अवसरो औौर सस्ते मजदूरों की खोज ने बडे-बडे पूजीपतियो 
भऔर तथाकधित लोकतन्‍्त्रीय साम्राज्यवादियों की सृष्टि कर डाली। ये 
लोग मिलकर औद्योगिक दृष्टि से अवनत एशिया और अफ्रोका की जनता 
का शोषण करने रगे। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों में भूमि की लोलुपता 
के कारण नये-से-नये अच्तर्राष्ट्रीय सघर्प होने लगे और उनमें सफ्ल होने 
के लिए विज्ञान का उपयोग नित-नये तथा अधिक से अधिक विनाशक 
शस्त्रास्त्रों के आविप्कारार्थ किया जाने लूगा। यह होड अब परमाणु-बम 
त्तक पहुँच चुकी है। प्रत्येक नया युद्ध विश्व-व्यापी होता दीखने छंगा है। 
जिस विज्ञान ने प्रकृति की शक्तियो को वश में करके उन्हें मानव की सेवा 
में प्रवृत्त कर दिया था, उसने ही अपने नये कठोर नियम वनाकर समाज को 
कार्य और कारण की नवीन परम्पराओं मे जकड दिया। परिणाम यह हुआ 
कि उद्योगो और व्यवसायो में केच्द्रीमूत होने की प्रवृत्ति बडकर मानव विज्ञान 
का स्वामी नही रहा,दास वन गया। शीघ्र ही यह प्रत्यक्ष हो गया कि हमारे 
समाज में निर्णय हमारी (व्यक्तियों की) इच्छाओं, अभिलापाओो या 
लावश्यकताओ के अनुसार नही, अपितु भौतिक परिस्थितियों के अनुसार 
किये जाते है । समाजकी प्रेरक शक्तिया अपनी ही है । इनके कारण ही मार्क्स 
ने यह सिद्धात स्थिर किया कि “समाज-विज्ञान की मौलिक समस्या उस 
नियम का पता लगाना हैं जिसके अनुसार समाज उस अवस्था को उत्तत्र 
कर देता हैँ जो कि वाद को स्वय उसका स्थान ग्रहण कर लेती है।” बह 
इस परिणास पर पहुचा कि “मानव की सत्ता का (होने न होने का) निश्चय 
उसकी ज्ञान-शक्ति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सामाजिक सत्ता उसकी 
जान-शक्ति का निर्चय करती है” (कंपिटल)। मास इस सामाजिक 
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ज्ञान-शक्ति को व्यारया आर्थिक भाषा में करता है । वह कहता है कि समाज 
का आर्थिक संगठन, विशेषत उत्पादन के साधन और उनका स्वामित्व, 
ही समस्त सामाजिक विकास का आधार है। और यह सामाजिक विकास 
न केवल हमारी सस्कृति, कला, विज्ञान और दर्शन का, अपितु व्यक्तियो 
के चरित्र का भी निर्माण करता हैं। सम्भवत मास ने समाज की प्रगति 
के नियमो को समझ लिया था । उसके अनुसार मानव की इच्छा और प्रयत्नो 
के वावजूद ये नियम लागू होते ही हे । मानव तो अधिक-से-अधिक इतना ही 
कर सकता हैं कि मानवी इतिहास ने अपने जिस हिसामय क्रान्ति का होना 
पहले से निश्चित कर दिया है उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता 
को समझ कर उसकी प्रसव-वेदना को न्यूना कर दे। 

मार्ससे चाहता था कि पूजीपतियो की जिस साम्राज्यवादी समाज- 
व्यवस्था ने व्यक्ति को सर्वत्र दास बना रक्खा है और लोक्तन्त्र को असग्भव 
कर दिया है उसका हिसामय क्रान्ति द्वारा नाश करके उसके स्थान पर ऐसी 
समाज-व्यवस्था की प्रतिष्ठा की जाय जिसकी नीव न्याय, समानता, व्यक्ति 
के अधिकारों ओर लोकततन्त्र पर रखी गई हो। वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
और लोकतमत्र का पक्षपाती था, यह तो इसीसे स्पष्ट है कि वह सरकार 
(जणासन-तन्त्र ) का विनाश चाहता था। परन्तु, मास के अनुयायी अपना 
काम भिन्न ही प्रकार कर रहे हे । सोवियत रूस में सरकार (शासन-तत्त्र 
की समाप्ति के कोई चिह्न दृप्टिगोचर नही होते, यद्यपि उसका राज-तन्त्र 
माक्सं-वाद के अनुसार सगठित किया गया बतलाया जाता है। इसके 
विपरीत वहा की सरकार स्वंशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक हैं। न केवल 
राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर उसकी प्रभुता है, अपितु नैतिक, सास्क्ष- 
तिक और बौरद्िक जीवन के अतिरित वह कला, साहित्य, दर्शन और 
विज्ञान को भी अपने ही नियन्त्रण में रखती है । इसके अतिरिक्त हम ऐसे 
एकाधिकार पूर्ण गासन भी देखते हूँ जिसमें व्यक्ति-स्वातन्तय और छोक- 
तनन्‍न को नप्ठ करके उनकी नीव राप्ट्र, जाति और भीगोलिक राजनीति 
आदि के विचारों तथा कुछेफ विशिष्ट योग्य व्यक्तियों के शासन करने के 
लधिफार पर रक्‍सी गई हूँ । कम्पूनिज़्म, नात्मीज्म और फासिदम आदि 
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ये सव एकाधिकारपूर्ण वाद, वैज्ञानिक और निर्णायक (डिटमिनिस्ट) 
होने का दावा करते है । वे न केवल यह वतलाते हे कि भूत और वर्तमान 
कालो में सामाजिक और राजनीतिक शक्तिया किस प्रकार काम करती 
रही हू, अपितु उनके विषय में मविप्यवाणी भी करते हे । उनकी व्यवस्था 
में व्यक्ति का कोई स्थान नही है। उसे तो वे सामाजिक गठन का एक वाह्म 
रूप मात्र अथवा सामाजिक शरीर का एक जीव-कोश (सेल) मात्र मानते 
है। उनकी दृष्टि में इसकी समाज से भिन्न कोई सत्ता नहीं। पूजी-वादी 
समाज-व्यवस्था में जीवन को सामाजिक, राजनीतिक, आ्िक, बैयक्तिक 
और सामूहिक आदि नाना पृथक विभागों में वाटकर उनमें से प्रत्येक के 
ऐसे आचार और परम्पराए नियत कर दिये जाते हूँ जो एक दूसरे के विरोधी 
होते है । एकाधिकारपूर्ण वाद केन्द्-प्रधान होते है । वे एक प्रकार के रहस्यमय 
भौतिकवाद में विश्वास रखते हे । क्‍या व्यक्ति और क्या समप्टि सबके 
सनान आर्थिक तया राजनीतिक जीवन का आधार वे एक ही सिद्धात को 
मानते है । और वह हैं आथिक,जातीय या राष्ट्रीय दृष्टि से शक्ति या प्रभुता 
प्राप्त करने की आकाक्षा | पूजीवाद और एकाधिकारवाद, दोनो ही विचार- 
घाराओ मे, जीवन के विभिन्न पहलुओ में समन्वय, सम्बन्ध अथवा परस्परा- 
श्रय की कोई गृजायश नही है । उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का भी लक्ष्य 
एक ही है--आथिक और राजनीतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण। अति 

केन्द्रीकरण से वैयक्तिक स्वतन्त्रता नप्ट हो जाती है । पूजीवाद का आरम्भ 

तो स्वतन्त्रता से हुआ था, परन्तु उसने स्वतन्त्रता को ही नप्ट कर दिया। 

अनियन्बित पूजी का परिणाम ही बनिवार्यत यह होता है। मृक्तद्वार 

व्यापार जौर व्यापार के स्वाभाविक प्रवाह में हस्तक्षेप न करने की नीतियो 

ने उत्पादन के केन्द्रीकदरण के साथ मिलकर" मोनोपलियों, कम्बाइनों 


*मोनोपलो -- किसी वस्तु के व्यापार या उत्पादन का एक हो व्यक्ति 
अथवा संगठन फे हाथ, में चला जाना। फम्बाइन और काल, दोंनो शब्दों 
का भाव एक हो हूँ। इनका अभिप्राय हैं अनेक व्यक्तियों या कम्पनियों 
का एकत्र सद्भृठन, जिससे कि प्रति-स्पर्धा को समाप्त किया जा सके। 
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और कार्टलों को जन्म दिया और जब समाज में इन तौनो के कारण घन 
की तथा सामथ्यं की अति विषमता हो गई तब लोकतन्‍्त्र का विचार प्रायः 
अर्थ-हीन हो गया। इस परिस्थिति की प्रतिक्रिया का ही परिणाम “कम्यू- 
निजुण' (साम्यवाद) हुआ, जिसने कि न्याय, समानता और व्यवित की 
स्वतन्त्रता के नाम पर उत्तराधिकार-हीन लोगो की वकालत करते हुए 
हिसामय उपायो तक का समर्थन किया। परन्तु उसने आथिक और राज- 
नीतिक अधिकारो को सरकार के हाथ में केन्द्रित करके व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को तो नप्ट कर ही दिया, साथ ही सदाचार के महत्व को भी गौण कर दिया, 
जिसके विना व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। 'कम्यूनिक्षम' के 
समान, सब प्रकार को 'फासिज़्म' से भी स्वातन्त्रय का और व्यक्तित्व 
का नाश हो जाता है । 

बस, यही गाधीजी का सर्वोदिय अपना वह आदर्श लेकर प्रविष्ट होता 
है, जिसमें कि व्यवित और समष्टि के सामाजिक, आ्थिक, राजनीतिक और 
सदाचारिक जीवनो का एकत्र समन्वय करके दिखलाया गया है। गाघीजी 
जीवन को न तो ऐसे पृथक विभागो में वाटते थे जिनमें कि भलाई बुराई 
का और कतंव्य-कर्मों का विचार एक दूसरे से भिन्न हो गौर न वह उसे 
ऐसा एक मानते थे जिसमें कि विविधता की सर्वथा समाप्ति हो जाय। 
उनका दुढ विश्वास था कि मनुष्य के सब कार्यो में ऐसा परस्पर सम्बन्ध 
रहता है कि उनसे आपसे आप आच्तरिक एकता की सृष्टि हो जाती हैं। 
परन्तु यह एकता सदाचार के मौलिक नियमों पर आधारित होती हैं। 
इसी कारण वह डिटमिनिस्ट' (व्यक्ति की इच्छा के विरोधी, निश्चित 
कारणो और आवश्यकताओं के वचवर्ती) नहीं थे। उनका यह विश्वास 
नहीं था कि मानव इतिहास का एक ही निश्चित और अपरिवतंनीय मार्ग 
है और सुधारक स्थिर रहे तो उस “नियम का पता लगा सकता हे जिसके 
अनुमार समाज उस अवस्था को उत्पन्न कर देता हूँ जो कि बाद को स्वय 
उसऊा स्थान ग्रहण कर छेती हूँ ।” न उनका यह विश्वास था कि मानव 
की “सामाजिक सत्ता ही उसकी ज्ञान-शव्ति का निश्चय करती हुँ !” उनका 
मन्तव्य तो यह था कि जिस प्रकार व्यक्ति का चरित्र-गठन हो सकता है 
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उसी प्रकार किसी समाज-व्यवस्था द्वारा समाज का भी किया जा सकता 
है। समाज का अथवा इतिहास का कोई पूव्व॑-निर्धारित अपरिवर्तनीय 
मार्ग नही हैं| सामाजिक सस्थाओ का निर्माण और गठन व्यक्तियों के ही 
आचार-विचार, आदर्श और जीवन से होता है । व्यवित ओर समाज की एक 
दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है| व्यवित ओर समाज में पहले कौन 
हुआ, इस विचार में समय खोना ऐसे ही निरर्थक हैँ जैसे कि यह सोचना 
कि अण्डे और मुर्गी में से पहले किसका जन्म हुआ। इसी कारण वह न तो 
व्यक्ति की उपेक्षा करते थे और न प्रकृति के भौतिक साधनों की | गाधीजी 
भौतिक साधनों से घृणा नही करते थे। वह मानते थे कि जिस प्रकार मनुष्य 
की आत्मा को उन्नत करने के लिए उसका शरीर एक साधन है उसी प्रकार 
ऊचा उठने के लिए समाज का गठन भी एक साधन है। प्रकृति के साथ 
मनुष्यों के व्यवहार में, गाधीजी आथिक साधनों को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते 
थे, क्योकि उनके 'जीवन और सामाजिक सस्थाओ का निर्माण उनके द्वारा 
ही होता है ))परन्‍्तु उनको महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी वह मार्क्स-वादियों 
के समान संब-कुछ उन्हें ही नही समभते थे। हाँ, उनकी उपेक्षा करने से जो 
हानि हो सकती है, उसे वह अवश्य स्वीकार करते थे। 

यह सर्वविदित हैं कि भारत के सार्वजनिक जीवनों से गाघीजी का 
प्रवेश आथिक कारणों से ही हुआ) भारतीय जनता की दरिद्वता देखकर 
उनका मन अत्यधिक विचलित हो गया। वह वहुवा कहा करते थे कि में 
दरिद्र लोगो को ईश्वर का साक्षात्कार चावल की मुट्ठी मे ही करा सकता 
हूँ। चम्पारन, खेडा, वोरसद और बारडोछी आदि में उनके आन्दोलनों 
का आधार आथिक समस्याएं ही थी। औद्योगिक झगठो मे भाग उन्होंने 
आथिक कारणों से ही लिया था। १९३० में भी, जवकि वह किसी एसे 
कानून की तलाश में थे जिसे कि वह स्वयं युगमता से भग कर सजे और 
जनता से भी वैसा करने के लिए कह सके, तव उन्होने ग़्रीगों के चुदकी- 
भर नमक को ही चुना, जिसपर कि उस समय भारी हैकस छगा हुआ था। 
जब उन्होने अपना रचनात्मक कार्य-ऋम प्रस्तुत किया तव उन्होने रःप्ट््के 
भौतिक पुनरुत्यान में केद्ध का स्थान सादी और ग्राम-उद्योगों को ही दिया। 
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बह न केवल आर्थिक जीवन का महत्त्व स्वीकार करके उसे उसका उचित 
स्थान प्रदान करते थे, वरन्‌ वह यह भी मानते थे कि माल के उत्पादन 
तथा वितरण के साधनों का सदाचार, राजनीति,और समाज पर भारी 
प्रभाव पउता है। वह ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे 
जो सत्य और अहिसा पर आधारित हो | वह अनुभव करते थे और दूसरों 
को भी अनुभव कराते थे कि ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण पूजीवादी 
पद्धति में नही हो सकता, क्योकि उसकी नीव ही श्रमिको के नैतिक तथा 
भौतिक दोहत्‌ पर रखी जाती है। गाघीजी सब प्रकार के दोहन को, वह 
चाहे घन द्वारा हो चाहे अधिकार द्वारा, हिसामय मानते थे। जहा हिसा 
होती हैँ वहा असत्य आ ही ज़ाता है। वह चाहते थे कि माल का उत्पादन 
और वितरण, अर्थात्‌ समाज के आथिक जीवन का सगठन, इस प्रकार हो 
कि उसमें हिसा और असत्य का व्यवहार न करना पडे। इसके लिए ही 
उन्होने कृषि और उद्योग के विकेन्द्रीकरण की, यदि आवश्यकता हो तो 
उन्हें सहकारिता के आधार पर सगठित करने की, योजना बनाई थी। 
माक्सं-वादियो के समान, गाधीजी को, पूजीवादी समाज-व्यवस्था का 
अन्त करने के लिए रक्तमय ऋन्‍्ति आवद्यक नही जान पडती थी१-वह 
दूसरो के श्रम से लाभ उठाने वालो को सम्पत्ति के स्वामित्व से वचित करने 
के लिए हिसा के प्रयोग के पक्षपाती नही थे। न वह यह चाहते थे कि उत्पा- 
दन के उन सब साधनों को एकाधिकारी राज्य की नौकरशाही के सुपुर्दे 
कर दिया जाय जिनके विपय में ऐसी कल्पना की जाती हैं कि पूजीवादी 
उनके मालिक वनकर फालतू घन कमाते अथवा श्रमिको का दोहन करते 
है। वह तो पूजीवाद को उसकी जट में हो, उत्पादन-व्यवस्था में ही, समाप्त 
कर देने के पक्षपाती थे। माल के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण हो जाय तो न 
कोई मशीनों का मालिक रहेगा न कोई गुलाम । कारीगर अपने घर में जिन 
औज्ञारो या छोटी मशीनों का प्रयोग करेगा उनका वह यदि मालिक वन 
जाय तो भी किसी प्रकार की आथिक, सामाजिक या राजनीतिक विपमता 
उत्पन्न नही होगी) कारीगर जिन औज़्ारों से काम लेता है वे परी तरट 
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काम को भी वह भली-माँति नही समझता ।5त्पादन के विकेद्लीकरण 
से पूजी ऐसे मुट्ठी-भर लोगो के हाथ में जमा नही होने पाती, जिनकी सश्या 
निरन्तर घटती जाती हैं। इस व्यवस्था का परिणाम आप-से-आप आधिक 
समानता होता है। और यह समानता लोकततन्त्र में अति सहायक होती है । 
पजीवादी व्यवस्था में तो केद्धीभूत उत्पादन लोकतच्त्र का घातक होता ही 
है, कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) व्यवस्था में भी उत्पादन का स्वामित्व और 
प्रवन्ध राज्य के हाथ में केन्द्रित हो जाने का परिणाम लोकतन्‍्त्र पर वही होता 
'है । दोनो व्यवस्थाए व्यक्तित्व का पूरा-पूरा जन्त कर देती है । सम्भव है कि 
कम्यूनिस्ट (साम्यवादी ) व्यवस्था में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता की 
वस्तुए शीक्ष गौर सस्ती मिलती हो, परल्तु उसमें ऐसा उनकी स्वतन्त्रता 
का अपहरण करके ही होता हैं । और स्वतन्त्रता के विना राजनीति, सस्कृति 
या सदाचार किसी क्षेत्र में कोई उन्नत्ति नही हो सकती )) 
एक युक्ति यह दी जाती हूँ कि उत्पादन के विकेन्द्रीकरण से माल कम 
चनतो और रहन-सहन का दर्जा नीचा रहता हैं। गाधीजी ऐसी किसी 
सम्भावना से नही डरते थे, क्योकि उन्हें भारत की करोडो की जावादी और 
उसकी भयकर वेरोजगारी का सदा घ्यान रहता था। वह कहते थे कि यदि 
जड्-यन्चोको काम देकर चेतन मानव को निकम्मा कर दिया जाय तो समाज 
का सदाचार गिर जायगा। परन्तु जहा आवश्यकता हो वहा यान्त्रिक गक्ति 
से चलने वाले ऐसे यन्‍्त्रो के प्रयोग में उन्हें कोई आपत्ति नही थी जिनसे 
श्रम की बचत होती हो और जिनका सव लोग वाद कर उपयोग कर सकें । 
यह वात विजली को शक्ति से हो सकती है । इसलिए वह बिजली के प्रयोग 
के विरोधी नहो थे। गांघोजी रहन-सहन का दर्जा एक हद से ऊपर उठाने 
के पक्षपाती नही थे । उनका विचार था कि यद्यपि भौतिक माघनों से औसत 
आदमी को अपनी बौद्धिक तथा सदाचारिक उन्नति करने में सुगमता होती 
है, तथापि वह उनका गुलाम (वशवर्ती) वन जाता हुँ जौर एक हद से बढ 
जाने पर उनकी सदाचारिक उचन्नत्ति रुक जाती हैँ। 
तो भी गाधीजो मानते थे कि वतंमान परिस्थितियों में केन्द्रीमत चडे 
डउद्योगो की एक दम समाप्ति नही की जा सकती । जाना-जाना, माल का ढोना 
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(परिवहन ), सदेश-सचार और अन्य कुछ मूल उद्योगो को बडे कारखानो 
में केद्यीमूत करना ही पदेगा। परन्तु इस प्रकार के केच्रीमूत उद्योगो का 
सचालन और नियन्त्रण, सार्वजनिक कारपोरेशनो हारा, और आवश्यकता 
हो तो राज्य द्वारा, सर्व साधारण के लाभार्थ ही किया जाना चाहिए। 

अपनी नवीन समाज-व्यवस्था को समानता, स्वतन्त्रता और लोकतनन्‍त्र 
की नीव पर दृहतापूर्वक आधारित करना हो तो राजनीति के अतिरिक्त 
आर्थिक क्षेत्र मे भी विकेन्द्रीकरण करना पठेया। व्यक्तियो का दोहन (उनसे 
दूसरो के लाभार्थ काम छेने की प्रक्रिया) केवल ग्ुटिपूर्ण आथिक सगठनों 
द्वारा ही नही, त्रुटिपूर्ण राजनीतिक संगठनों द्वारा भी होता है। केन्द्रीभूत 
लोकतनन्‍्त्र में नौकरणाही की और एकाधिकारवादिता की प्रवृत्तिया उत्पन्न 
हो जाती हे । गाधीजी देश का विभाजन ऐसे प्रदेशों में करना पसन्द करते 
थे जो अपनी आर्थिक आवद्यकताए स्वय पूरी करने के अतिरिक्त अपनी 
राजनीतिक व्यवस्था भी आप ही कर सके। वह प्रत्येक प्रदेश को एक छोटे 
गण-तन्न के रूप में देसना चाहते थे। उनका विश्वास था कि छोकतन्‍त्र 
का वास्तविक अभिप्राय ही अपने मामलों की व्यवस्था जाप कर सकने की 
स्वतन्त्रता है और उस पर भलीभाति आचरण छोटी डकाठयो में ही हो 
सकता हैं। इन इकफाइयो को अपने सामलो के शासन का फाय्य सीधा अपनी 
देल-रेख में करना चाहिए। राष्ट्र ऐसी अद्धं-स्वतन्त्र इकाउयो का एक प्रकार 
का शाघ होगा। 

' गाधीजी द्वारा पुरस्कृत समाज-व्यवस्था का सक्षिप्त रूप यही है। इरा 
प्रकार वी समानता पर आधारित और आथिक तथा राजनीतिक दोहन 
से मुवतत समाज-व्यवस्था में ही औसत आदमी स्वतन्ध सदाचारपूण और 
आध्यात्मिक जीवन विता सकता है । अन्यथा, जिस प्रकार धन और सामर्थ्य 
पर कुछ अल्पन्मर्यकों का एकाथिवार है उसी प्रकार सदाचारपूुण और 
आध्यात्मिवः जीवन भी कुछझेफ साधु और विद्वान्‌ लोगो की ही अपवाद-रूप 
थाती रह जायगा। 
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९. इसलिए आदर्श ऋमश एक ऐसे अहिंसक समाज का सगठन है जिसमें 
कि मानव वेमक्तिक तथा सामाजिक पूर्णता प्राप्त कर सके, जिसमे 
जीवन की भौतिक आवद्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से अधिकतम प्रादेशिक 
स्वावलम्बिता हो और जो अपने सामाजिक, सदाचारिक तथा सास्कृतिक 
लक्ष्यो की प्राप्ति सहोद्योग पूर्वक करता हो। 
अहिंसक समाज की ओर हमारी प्रगति का कदम हिंसा का प्रयोग 
समाप्त कर देने की हमारी सामथ्यं पर निर्भर करेगा।' हिंसा प्राय निम्न 
चीन रूपो में प्रकट होती हैं --- 
(१) दोहन में अर्थात्‌ मनुप्य का मनुप्य हारा उपयोग किया 
जाने में, 
(२) अपराध करने और दण्ड देने में, और 
(३) युद्ध में। 
इसलिए समाज का जीवन एक परिवार के नमूने पर ढालने का यत्त 
करना चाहिए, जिससे कि अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे का उपयोग 
करने की (दोहन की ) भावना समाप्त हो जाय, बुराई का प्रतिकार भलाई 
से किया जाय, अपराधों को चिक्त्सनीय रोग माना जाय और युद्धों को 
भंगडे तय करने का साधन समझना छोड दिया जाय। 

« समाज में दोहन की समाप्ति और जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए 
रहन-सहन की सादगी जत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के समाज-निर्माण 
के लिए यह भी आदवद्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवनोपयोगी साधारण 
वस्तुएं बनाने के प्रणेजन से शोइा-बहुत झारीरिक श्रम नित्य करे। देशो 
को अपनी भौतिक जावब्यकताओ की पूर्ति में अधिकाधिक स्वावलम्बी होना 
चाहिए। हमारा मत तो यह हूँ कि जो भी वस्तु विकेन्द्रीकृत उत्पादन के 
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क्षेत्र में आतो हो उसे केद्धोभूत उद्योग (इडस्ट्री) द्वारा उत्पन्न न किया जाय 
और केन्द्रीमूत उद्योगो की सीमा निर्धारित कर दी जाय। प्रादेशिक स्वाव- 
लम्विता से भाईचारे और मानव-सम्वन्धो की भावना घटती नही, प्रत्युत 
अधिकाधिक बढती और व्यापक ही होती हैं। इसलिए लोगों को अन्त - 
प्रादेशिक, सामाजिक, सदाचारिक और सास्कृतिक प्रयत्नो में बुद्धि-पूर्वक 
तथा जिम्मेवारी के साथ भाग लेने के लिए अधिकाधिक शिक्षित और सज्जित 
करना चाहिए। 

मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक स्वाव- 
लम्विता अति जावश्यक हूँ। परन्तु उसमे (प्रादेशिक स्वावरूम्बिता में ) भी 
आधिक भौर राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा धन, अधिकार और आबादी 
को एक स्थान पर केन्द्रित न होने देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 

ऐसा समाज जात-पात और वर्ग या श्रेणी पर आधारित नही होगा 
और न इसी कारण उसमे सवर्क लिए उन्नति का समान अवसर होगा। 
इससे मनुष्यों, पशुओं भौर प्रकृति के सव साथनो का पूरा-पुरा और उचित 
उपयोग हो सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति-भर उत्पादन-बृद्धि का 
प्रयत्त करते हुए जीवन का आवश्यक स्तर प्राप्त करने में पूरी तरह सहायक 
हो सकेगा। 

सम्पत्ति---जिस सम्पत्ति का उत्पादन समाज करेगा उस पर नियन्त्रण 
भी समाज का रहेगा। हा, उसका स्वामी कोई व्यक्ति भी हो सकता हैँ और 
समाज भो। परल्तु वर्तमान प्रतिस्पर्बा-पूर्ण अर्थवक्र का स्थान सहोद्योग पर 
आवारित सामाजिक अर्थ-व्यवस्था ले लेगी। * 

खेती की जमीन का मालिक जमीन जोतने वाला होगा, परन्तु उसके 
निममो को निर्धारित समाज करेगा। 

विकेन्द्रीकृत उद्योगों में उत्पादन के औजारो पर स्वामित्व या नो 
व्यक्तियों का होगा और या सहोद्योग सस्थाओं का। ; 

कंद्रीभूत उद्योगो पर स्वामित्व समाज का होगा और उनका सचालन 
सरकार, पब्लिक कॉर्पोरेणनों और सहोद्योग-समितियों में से किसी के 
द्वारा होगा। 
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डप्भोग | 

राष्ट्रीय आय--सम्पत्ति पर अधिकार की उक्त व्यवस्था, अधिकतम 
प्रादेशिक स्वावलम्बिता के आधार पर उत्पादन के सगठन और विकेद्धी- 
करण का परिणाम यह होगा कि मानव-शक्ति का उपयोग उत्कृप्टतम लाभ 
के लिए किया जायगा और आवादी में विन्ता काम किये पेट भरने वालो की 
सख्या काम करने वालो की तुलना में बहुत घट जायगी | इसके अतिरिक्त, 
मभि पर बोर घट जाने के कारण प्रति व्यक्ति पीछे उत्पादन का परिमाण 
बढ जायगा। 

हमारा विश्वास है कि लोगो की अन्न, वस्त्र, निवास और जीवन की 
उचित दावश्यकताए पूरी करने के लिए देश में धन का उत्पादन पर्याप्त 
हो जायगा। और सरकार का लक्ष्य चूंकि शासन न्यूनतम करने का तथा 
नीति राष्ट्र के शासन-कार्य में अहिसा का अधिकाधिक व्यवहार करने का 
होगा इसलिए उसकी भी आधथिक आवश्यकताए विना विशेष कठिनाई के 
पूरी हो जायगी। भौतिक सुखो की प्राप्ति के अतिरिक्त. छोगो का सन्तोप 
अधिक होगा ओर इसी कारण सर्वत्र सुख और समृद्धि के भाव दृष्टिगोचर 
होगे । 

'स्वदेशी' के सिद्धान्त में जो पडोमी-घममं अर्थात्‌ पडोसी की सेवा का 
भाव निहित है वह अहिसा का ही एक अग है, और देश की वर्तमान आथिक 
दशा ऐसी हूँ कि उसमें कठोर जीवन विताने की अत्यन्त आवश्यकता हैं, 
इसलिए राष्ट्र जिस किसी वस्तु के विना निर्वाह कर सके उसका विदेशों से 
आयात और जिन वस्तुओं की यहा न्यूनता हो उनका यहा से निर्यात नहीं 
होने देना चाहिए। 

जीवन-सान--न्यूनतम जाय इतनी होनी चाहिए कि उससे भोजन, 
वस्त्र और निवास की आवश्यकताए उचित-रूपेण पूरो हो जाय। आज के 
दाजार-दरो को देलते हुए एक जौसत परिवार के लिए यह्‌ राशि १०० ) 
मासिक रखी जा सकती हूँ । ऐना यत्व करना चाहिए कि इस न्यूनतम लक्ष्य 
पर हम यथाशीघ्य पहुँच जाय । जाथिक जीवन के सभी विभागों में जाय को 
असमानता को समान कर देना चाहिए। इस प्रकार की समाज-व्यवस्था में 
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न्यूनतम और अधिकतम आयो का अन्तर इतना नही होना चाहिए कि वह 
जनता की विचार दृष्टि में चुभता रहे। 

आयो की निर्घारित अधिकतम सीमा का पालन सभी आशिक वर्गों 
द्वारा दृढता से कराया जाना चाहिए और किसी के भी पास इतनी सम्पत्ति 
नही रहने देनी चाहिए कि उससे नियत अधिकतम से भी अधिक आय हो ! 
इस समय सव आयो का अधिकतम परिमाण वतंमान न्यूनतम का २० गुणा 
नियत करके, उचित अवधि के भीतर, उसे न्यूनतम के १० गुणा पर ले « 
आना चाहिए। 

इस प्रकार की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए कि शिक्षण और चिकित्सा 
की सेवा सब के लिए स्वल्प मूल्य पर सुलभ हो। सब के लिए पुस्तकालयो, 
छात्रो तथा उच्च विद्यार्थियों के लिए अनुसन्धान-प्रयोगशालाओ, चिकित्सको 
के लिए चिकित्सा-यन्त्रो और सबके लिए आने-जाने आदि की सुविधाओं 
की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन पर स्वामित्व तो समाज का रहे 
परन्नु उनके कारण किसी वर्ग की कार्य-कुशलता में कोई अन्तर न आने 
पावे । 
उत्पादन 

उत्पादन-व्यवस्था को निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए 

१ उससे धन का वितरण व्यापक और समान हो। 

२ सुख-सम्भोग की वस्तुए तैयार करने से पहले उसे लोगो की 
आवश्यकताए पूरो करनी चाहिए। 

३ उसे कार्यकर्ताओं की सव प्रकार की योग्यताओ का उपयोग करने 
तथा उनका व्यक्तित्व विकसित करने का साघन रहना चाहिए । 
उससे समाज में शान्ति और सुख की वृद्धि होनी चाहिए। 

५ उसे धन का उत्पादन ययथा-शक्ति कुणलता से करना चाहिए। 


ऊृपि 


उत्पादन की योजनाओ का केन्द्र कृपि को और पशु-पालन सरीखे 
कृषि से सम्बद्ध उद्योगों को रखना चाहिए। 
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यद्यपि हमारे देश के विभिन्न राज्यो में जमीन-वन्दोवस्त, खेती की 
हालत (कृषि की परिस्थितिया) और उसके तरीके विभिन्न प्रकार के है, 
परन्तु अकुणलूता, उत्पादन की न्यूनता और खेतो की इकाइयो की लूघुता 
हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सर्वत्र एक-सी हे । 

भूमि-सुधार--देश के जमीन-वन्दोवस्त में व्यापक सुधार कियें विना 
खेती की पैदावार और कुशलता में कोई स्थायी उन्नति नहीं हो सकती। 
इसलिए जमीदारी की समाप्ति यथा शीघ्य की जानी चाहिए। परन्तु जमी- 
दारी-प्रथा समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी खेती न करने वाले लोगो का 
ध्यान जमीन की ओर वडी सस्या में लगा रहेगा। हमारा खयाल हैं कि 
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विचौलियो का कोई स्थान नही होना 
चाहिए और समाज द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार भूमि पर स्वामित्व 
उसे जोतने वालो का ही रहता चाहिए | विधवाओ, नावालिगो (अवयस्को ) 
और इसी प्रकार के अन्य असमर्थों के अतिरिक्त किसी को भूमि किराये 
पर उठाने की इजाजत नही होनी चाहिए । काइतकार केवल उनको मानना 
चाहिए जो खेती के काम में स्वय शारीरिक श्रम करे और उसमें अन्य 
प्रकार भाग ले। 

जो लोग निरन्तर छ. वर्ष से जमीन जोत रहे हे उनको तुरन्त ही कानून 
द्वारा रक्षित काश्तकार मान लेना चाहिए | खुश्क और त्तर इलाको में लगान 
क्रमण पैदावार के है और ई भाग से अथवा मालगज़ारी के दुगने से अधिक 
नहीं होना चाहिए। रलूगान का निश्चय काब्तकार की सहूलियत देखकर 
करना चाहिए और समय-समय पर नीचे वर्णित ज़मीन-अदालत द्वारा उसकी 
जाच होते रहना चाहिए। तमाम वेदखलिया रोक देनी चाहिए । स्थानीय 
जमीन-अदालतो को अधिकारों का एक लेखा तैयार करना चाहिए। 
इन अदालतों में सर्वोदिय-आादर्ण, काआ्तकारो और भू-स्वामी किसानो, 
तीनो ऊं प्रतिनिधि रहने चाहिए। भूमि के स्वामी को मौका दिया जायगा 
कि वह अपनी भूमि के उतने भाग पर पुन अधिकार कर ले जितनी 
उसकी अपनी जोती हुई खेती को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक हो। 
काय्तकार को भी अधिकार होना चाहिए कि वह जमीन को उस उचित 
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मूल्य पर खरीद ले जो कि उचित लगान तय करने के लिए नियत जमीन- 
अदालत द्वारा निर्धारित किया जाय। इस खरीद में ग्रामीण-ऋण-एजेन्सी 
को भी सहायता देनी चाहिए । 

प्रामोण अय॑ं-व्यवस्था का नमूना--वर्तमान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
इतनी उलभी हुई हे और उसे जिन समस्याओं का सामना करना पडता 
है वे इतनी विविध हे कि भूमि के उपयोग की किसी एक पद्धति से आज की 
सव आवश्यकताए पूरी नहीं हो सकती। इसलिए देश की ग्राम्य-व्यवस्था 
करते हुए ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि उससे ऊपर बतलाई गई उत्पादन- 
व्यवस्था के सब सिद्धान्तों का पालन हो जाय । खेत चाहे अनेक प्रकार के हो, 
परन्तु हमें जो ग्राम-व्यवस्था करनी हैं उसके आधार-भूत सिद्धान्त एक-से 
रहने चाहिए। 

खेतों के परिणाम--खेतो के प्रकार उनके छोटे-बडेपन के अनुसार 
विविघ होने चाहिए। उनके परिमाण को देख कर उनकी तीन श्रेणिया 
वनाई जा सकती हे--लघुतम, स्वावलूम्बी और विशालूतम | 

मूल विचार यह है कि स्वावलम्वी खेतो का परिमाण विविध प्रदेंगो 
की खेती का हिसाव-किताव देखकर निम्न सिद्धान्तो के अनुसार निश्चित 
किया जाय -- 

१ किसान उसके सहारे अपने रहन-सहन को उचित स्तर पर रख 
सके। 
उससे एक औसत परिवार को और कम-से-कम एक जोडी-बैल 
को पूरा-पूरा काम मिल सके। पूरे-पूरे काम का मतरूव यह 
नहीं है कि किसी को फुरसत या स्त्रियो को अपनी उन्नति का 
अवसर भी न मिले। उनको फुरसत का णौर अपनी उन्नति का 
पर्याप्त समय मिलना चाहिए। 

स्वावलम्बी से मी छोटे खेतों का वन्दोवस्त फिर करने की आवश्यकता 

है । उनको सख्या और अनुपात इतना अधिक हूँ और वे इतनी दूर-दूर 
तक फैे हुए है कि उनका पुन वन्दोवस्त करना बन्दोवस्त महकमे की सगठन 
सामथ्यं से बाहर की वात है। इस कारण खेतो का एक लूघुतम परिमाण 


दी । 
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निश्चित करे देना पडेगा। ये खेत स्वावलूम्बी खेतो से छोटे और इन अर्थो 
में अ-स्वावलम्दी होगे कि उनके सहारे किसान अपना रहन-सहन एक उचित 
स्तर पर नही रख सकता, परन्तु वे इतने छोठे नही होगे कि उनमे खेती 
हो ही न सके और उनकी पैदावार का ठीक-ठीक हिसाव तक न रखा जाः 
सके। 

विज्ञालतम खेंत--जों लोग खेती के लिए जमीन चाहते है उनकी 
सस्या की तुलना में उपलब्ध ज़मीन थोडी है और आजकल जिस ढग से 
खेती की जाती है उसके लिए आवश्यक व्यवस्था के और पूजी के साधन 
ओऔमत किसान की सामर्थ्य से बाहर नही है, इसलिए विध्ालतम खेतो का 
परिणाम स्वावलम्बी खेत का तिगुना नियत किया जा सकता हैं। 

हम यह भी समझते हे कि विशालतम खेत का परिमाण नियत करते 
हुए ऊपर अधिकतम आय की सीमा निर्घारित करने के विषय में जो कुछ 
कहा जा चुका है उसे ध्यान से रखना चाहिए। 

नि सन्देह उन सयुकत परिवारों के विपय में जिनके सब सदस्य खेती के 
काम में गारीरिक श्रम करते हैं और समाज-सेवा करने वाली सस्थाओ के 
विषय में अपवाद करने ही पडेगे। 


खेतों के प्रकार 


मालिक किसान---लघुतम से विशालूतम तक की गणना में आने 
वाले सव खेतो की भूमि पर स्वामित्व, उचित नियमों के अनुसार, जमीन 
स्वय जोतने वालों का होगा। इस प्रकार के पारिवारिक खेतो को अपनी 
पैदावार वेचने और खेती के लिए ऋण लेने मे ग्राम की मल्टि-पर्पस कोऑप- 
रेटिव (विविध काम करने बाली सहकारी सस्था) की सहायता विना 
किसी अपवाद के अवध्य लेनी ही चाहिए। 
भूमि पर स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था आज के युग दी सामाजिक तथा 
आधिक जावश्यकताओ से सगत नही है जिसमें कि मालिक अपनी भमि का 
नदुपयोग स्वेच्छा के जनुसार कर सके। इसलिए भमि पर अधिकार क्षिसान 
और नमाज मे वे हुए होने चाहिए। किसान को निम्न थर्तों के अनुसार 
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ज़मीन की जोत हस्तान्तरित करने और वश-परम्परा-पूवेक अपने परिवार 
वालो को देने का स्थायी अधिकार होगा -- 

१ वह ज़मीन किराये पर न उठावे। 

२ ज़मीन हस्तान्तरित करते हुए वह पहले के उस नियम का पालन 
करे जो कि उचित अधिकारी द्वारा नियत कर दिया गया हो 
और ज़मीन का मूल्य उचित ही ले, अत्यधिक न ले। 

३ वह अच्छे किसान की कसौटियो पर खरा उतरे और लैण्ड- 
कौन्सिल (ज़मीन-पचायत ) द्वारा समय-समय पर नियत फस्लो 
की योजना का पालन करता रहे। 

जो अधिकार सारे समाज के हूँ उनका प्रयोग अपनी विविध एजेन्सियो 

द्वारा रूँण्ड-कौंसिल करेगी। इन एजेन्सियो का आधार गाँव-पचायत होगी, 
जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पडती भूमि, 
गाँव के अन्य स्थानो, ताछावो और जगलो आदि गाव की सम्मिलित जायदाद 
पर नियन्त्रण पचायत का होगा। किसानो से ज़्मीन-लगान वसूल करने 
की जिम्मेवारी भी उसकी ही होगी। 

सहकारी साभे की खेती--लघुतम खेंतो से छोटे सब खेतो को साभे 

की सहकारी खेती में सगठित कर देना चाहिए। इसका यह मतलब नही 
है कि लघुतम से छोटे सव खेतो को मिलाकर एक ही ऐसा वडा सहकारी 
खेत बना दिया जाय कि उसके कारण किसान अपना व्यक्तित्व खोकर 
जपनी उत्पादक सूभ-बूभ को भी भुला बैठे । जब कभी लघुतम खेतो के 
मालिव आवश्यक ससस्‍्या में मिलकर विय्ञालतम परिमाण का खेत बनाने 
को तैयार हो जाय तभी सहकारी खेती आरम्भ की जा सकती है। किसानो 
में यदि साभे की सहकारी खेती के विरद्ध कोई विचार हो तो उन्हें इस 
कार्यत्रम पर घीरे-धीरें अअछ करके, प्रचार द्वारा समझा बुझा कर, 
उदारता-यूर्व कद सरकारी सहायता देकर और जमीन का इन्तजाम करने 
वाले महकमे में विश्येपस्पेण तैयार किए हुए कर्मचारियों से इस काम को 
अधिक न्यायपूर्वक करवा कर दूर क्या जा सकता है। इस योजना का 
आरम्म पहले कुछ चुने हुए स्थानों पर, सोच समभ वर बनाई हुई अवस्था 
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के अनुसार, जमीन-वन्दोवस्त के साथ सलूग्न प्रोविन्शियल कोऑपरेटिव 
फामिंग बोई के नियन्त्रण में करना चाहिए। 

सतूहिक खेती--बे-जमीन के श्रमिकों की ज़मीन की भूख शान्त 
करने के लिए और बडे परिमाण की यान्त्रिक खेतियो की आथिक सम्भा- 
बनाओ की परीक्षा करने के लिए परीक्षण के रूप में नौतोड (रिक्‍्लेम्ड) 
भूमियों पर वे-जमीन श्रमिकों से सामूहिक खेती करवा कर देखी जा सकती 
है। ट्रेव्टर आदि यन्त्रो का प्रयोग ज़मीन को त्तोडने सरीखे आवश्यक कार्यों 
तक ही सीमित रखना चाहिए। आरम्भ में आवश्यक सहायता जमीन- 
वन्दोवस्त के महकमे को करनी चाहिए और जैसे-जैसे श्रमिक खेती का 
इन्तज़ाम करना सीखते जाय वेसे-वैसे रूण्ड-कौन्सिल का नियन्द्रण हटते 
जाना चाहिए। 

अनुसन्धान और परोक्षण के खेत--लैण्ड-कौन्सिल के निरीक्षण और 
व्यवस्था मे ऐसे अनेक खेत रहेंगे जिनमें कि खेती के अच्छे तरीके, अच्छे 
किस्म के वीज और सस्ते तथा अच्छे मौज़ार तैयार करने के परीक्षण होते 
रहेगे। 

जमीन का इन्तज्ञाम--इस समय जमीन के इन्तज़ाम और उससे 
सम्बद्ध अन्य व्यवस्थाओं मे सबसे वडी कमी यह है कि उसमें गाव की आथिक 
आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने पर निरन्तर और सुसगत 
दृष्टि नही रखी जाती। उसमे हमदर्दी और सहानुभूति का अभाव है। 
दफुवरी कार्यवाइयो के कारण हरेक काम में वहुत्त देर रूगती हैं। जमीन का 
इन्तज़ाम विविध कतंव्यो को वाट कर किया जाना चाहिए। उसका सगठन 
एक ही रतकर उसकी प्रादेशिक इकाइया जनेकझ होनी चाहिए । उनमें सर्वोदिय 
दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के भतिरिक्‍त विशेषज्ञ और किसानो के प्रतिनिधि 
भी होने चाहिए। इस समय जो जधिकार और जिम्मेदारियां गाव्रो को 
आधिक नसमन्‍्याओ को हल करने वाले जनेक महक्मो को सौंपी हुई हं वे 
सव इनके सुपुर्दे होनी चाहिए। इन शासन-व्यवस्था के क्तेव्यो का विकेन्द्री- 
करण करने के लिए अधिकतम प्रयत्न करना चाहिए और साने सगठन की 
नीद मे जो इकाइ्या हो उन्हे मधिकाधिक अधिकार देने चाहिए 
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कई ग्राम-मण्डलो को मिलाकर प्रादेशिक संगठन बना दिये जायगे 
और उनकी आधारभूत इकाई गाव होगी। 

इन सबके ऊपर एफ केन्द्रिक लैण्ड-कौन्सिल होगी जो कि प्रादेशिक 
सगठनो की प्रतिनिधि होगी। वह फसलो की योजना वनाएगी और दुर्लभ 
साधनो की प्राथमिकता का क्रम निश्चित करेगी । प्रादेशिक लैण्ड-कौस्सिलें , 
विधि इकाइयो की प्रतिनिधि होगी और उनके कतंव्य तथा ज़िम्मेदारिया 
अधिक विस्तृत होगी। प्रादेशिक लैण्ड-कौन्सिलो की सहायता करते के लिए 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था करने वाले, सहकारी खेती के प्रवन्धकर्ता और मजदूरी 
तथा मूल्य-निर्धारक आदि अनेक बोड होगे। 

रूरल हकोनों मिक सिविल सविस--(ग्रामीण अर्थ-चक्र का सेवक- 
मण्डल) --जवतक देश भूमि सम्बन्धी काम करने वाले ऐसे व्यकितियो 
की एक सेना सगठित नही करेगा जिनकी भावना जिहादी हो तबतक न 
त्तो जनता के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पन्न हो सकंगा और न पशुओं के लिए 
पर्याप्त चारा। हमें ऐसे मनुष्यो की वडी सस्या में आवश्यकता है जो कि 
निम्न स्तर के लोगो की गरीबी, निर्घनता, निरक्षरता और अस्वास्थ्य की 
परिस्थितियों में ही रह कर उनके सुख दुख में भाग ले सकें । इन सव लोगो 
को सच्चा सेवक, दृढ सकल्पवान और असीम घैरयंशाली होना चाहिए । इस 
कार्य के लिए ऐसे स्त्री-पुरुपो की भरती करनी चाहिए जो साधारणतया 
शिक्षित होने के अतिरिक्त उनित दृष्टिकोण वाल हो। उन्हें कृपि-लहकारी- 
आन्दोलन और क्ृपि-सम्वन्धी उद्योगों के सगठन की शिक्षा देकर मरल 
इकोनोमिक सिविल सर्विस (ग्रामीण अथ-चक्र का सेवक-मण्डल) में 
सम्मिलित करने से पहले कुछ समय तक जम्यास के छिए सहकारी और 
सम्मिलित खेतियों पर रखना चाहिए। 

प्रादेशिक लैँण्द-कौन्सिलें अपनी योजनाए बनाने मे और ग्रामीण 
अव॑-व्यवस्था के विकास तथा प्रयन्ध में सवया स्वतन्त्र होगी। परन्तु कुछ 
समय तक इनकी साधारण नीति को राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत कराना 
आवश्यक होगा। 

कीन्सिले अपने कर्तव्यों का पालन स्वतन्त्रता से और प्रभावशाली रूप 
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में कर सके इसके लिए उनकी आय के साथनों का स्वतस्त्र होता आव- 
श्यक हैं। के 

कृषि की योजनाएं--फसलो की योजनाएं बनाने के लिए देश के 
मनुष्यों और पशुओं, दोनो की सव आवश्यकताओं का हिसाव लगा लना 
आवश्यक है। ऐसा करते हुए सन्तुलित भोजन के सिद्धान्त और रहन सहन 
के उचित स्तर की रक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस योजना का लक्ष्य 
यह होना चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश अपनी कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताक्षो के 
लिए अधिकाधिक स्वावरूम्वी होता जाय। प्रत्येक प्रदेश की उत्पादन- 
सामर्थ्य और आवश्यकताओं को समस्त देश की आवश्यकताओं के साथ 
समन्वित करना और यह ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीकरण और विकेन्द्री- 
करण की गशक्तियो में सनन्‍्तुलन रहे । योजनाजो का निर्माण आरम्भ में गाँवो 
की वस्तियों में किसानो की सभाओ में किया जायगा। प्रादेशिक कौन्सिलें 
उसमे आवश्यक सुधार कर देंगी और उनके अन्तिम रूप का निश्चय लैण्ड- 
कौन्सिल में होगा। परन्तु इन योजनाओं की रचना करते और उन पर 
आचरण करते हुए छोकतन्त्र तथा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तो का ध्यान 
रखा जाएगा। 

किसानों का ऋण और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था--लेती की पैदावार का 
मूल्य ऊचा हो जाने पर भी अधिकतर ग्रामीण जनता का ऋण का वोक घटा 
नही है । किसानो का और वे-जमीन के मज़दूरो का ऋण, उनकी अदा करने 
की सामर्थ्य और रण के औचित्य के जनुसार अनिवार्य रूप से कम कर दिया 
जाना चाहिए। ऊचे मूल्यों का लाभ केवल फालतू उत्पादन करने वालो को 
हुआ हूँ । और वे यामीण जनता का वहूत छोटा भाग हे। ग्रामीण जनता में 


वेज़मीत मजदूर हँ। इसलिए वाज़ार-दर ऊचे जाने का उन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडा हैँ । सव महाजनो को रजिस्टर कर के उनके लेन-देन का नियत्रण 
होना चाहिए। इसके साथ ही उचित दर पर ऋण मिल सकने की अन्य 
व्यवस्था होनी चाहिए। यह काम प्रादेशिक छूण्ड मौर्टगेज़ वेको (जमीन 
रहन रखकर ऋण देने वाले बको ) और विविध काम करने वाली सहकारी 
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सस्थाओ द्वारा होना उचित है । जहा तक सम्मव हो वहा तक ऋण नियत्रितत 
विशेष प्रयोजत के लिए और माल के रूप में देना चाहिए । 

ऋण देने वाली सस्थाओ की उन्नति में बडी वाघा यह है कि ऐसे किसानो 
की सख्या वहुन वडी है जिनकी साख कुछ नही है, और केवल साख वाले 
किसानों को ऋण देने की योजना से समस्या का स्पर्शमात्र होता है । इसलिए 
किसानो को ऋण देने की आदर्श व्यवस्था में यह ध्यान रखना आवश्यक 
होगा कि साख का अभाव खेती की आवश्यकताए पूरी करने में वाधक न 
बने । जवतक ऊपर वर्णित मीति के अनुसार गाँव का जीवन सर्वथा बदल न 
जाय तबतक इस वात का ध्यान में रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा। ग्राम के 
व्यापार और अर्थ-व्यवस्था की कोई भी नई योजना वनाते हुए यह ध्यान 
रखना अत्यन्त आवश्यक होगा कि वाज़ार नियत्रित रहे और खेती को 
फालतू पैदावार मल्टी-पर्पस (विविव काम करने वाली) सहकारी सस्थाओं 
की मार्फत बेची जाय और लाइसेंस-प्राप्त मालगोदाम रहे। 

खेत-मजदूर--गत कुछ वर्षो में यद्यपि खेत-मजदूरी की मजदूरी 
रुपए-आने-पाइयो में ऊची हो गई परन्तु उनके जीवन-निर्वाह की दृष्टि से 
उनकी मजदूरी अब भी अपर्याप्त है । हमारे देश में अब भी ऐसे अनेक स्थान 
है जहा खेत-मजदूर मनुष्यों से हीन स्तर का जीवन विताते है उन्हें खेती के 
गुलामो की अवस्था में जीवन बिताना पइता हूँ । इस बहुसख्यक जनता की 
दासता को ममाप्त करने और उसे न्यूनतम जीवन-मान प्राप्त कराने के 
लिए तुरन्त यत्न किया जाना चाहिए। खेत-मजदूर की सबसे वी समस्या 
बरोजगारी और कम रोज़गार है । इसलिए इन लोगो की वदी सख्या को 
तुरन्त ही सामूहिक खेतियो और खेती-सवधी अन्य उद्योगों में लगा देना 
चाहिए । इनको फिर बसाने की कोई भी योजना विकंन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था 
में ही पूर्ण हो सकती हैं। 

हमा विद्याल देश में बिखर हुए खेत-मजद्रों को सगठित करने का 
यत्न होना चाहिए जिससे कि उनका दोहन और दुरुपयोग बन्द हो जाब। 
जब ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का नियन्त्रण ग्रामीण जनता के हाथ में चला 
जायगा तब इस प्रफार का दोहन बहुत कम और अपवाद रुप में रह जायगा। 
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खेती को पेदावार के मूल्य--प्रामीण अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करने 
के लिए फसलो और पशुओ का बीमा करने की कोई योजना होनी चाहिए । 
इसके साथ ही खेती और कारखानो के मालो के मृल्यो में सन्तुलन रखने की 
व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आज तो खेती और गांव की पैदावार की 
कीमतें नियत करते हुए बहुत कुछ मनमानी से काम लिया जाता है। इस 
व्यवस्था में शहर गाव को दो प्रकार से लूटते हैँ खेती की पैदावार का मूल्य 
शहर का खरीदार निश्चित करता हैं और कारखानो का जो तैयार माल 
गाव में जाकर विकता है उसका मूल्य शहर का दुकानदार निश्चित करता 
है। यदि किसानों का जीवन उचित स्तर पर लाना हो और खेत-मजदूरो का 
जीवन न्यूनतम उचित स्तर पर रखना हो तो कीमतें तय करने में होने वाले 
इस अन्याय की तुरन्त समाप्ति की जानी चाहिए। जबवतक ऐसा न किया 
जायगा तबतक गाँव के वास्तविक रोग का अर्थात्‌ धन और वृद्धि के गाँव 
से शहर की ओर प्रवाह का अन्त नही होगा। 


उद्योग-व्यवसाय 


हमारी अर्थ-व्यवस्था के उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में मार्ग-दर्शक 
सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जिस किसी वस्तु का उत्पादन विकेन्द्रीकृत 
उद्योग द्वारा किया जा सके उसे केन्द्रीकृत उद्योग द्वारा उत्पन्न न किया जाय। 

आद्योगिक उत्पादन का सगठन ऊपर बतछाये गये उत्तादन सम्बन्धी 
सिद्धान्त के अनुसार ही होना चाहिए। अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं की 
आवश्यकता के सव सामान विकेन्द्रीकृत उद्योगों द्वारा ही तैयार किये जायगे 
और केन्द्रीकृत उत्पादन और नियत्रण सामरिक उद्योगों, पावर के उत्पादन, 
खानो, धातुओ के उद्योगों, जगलों, भारी यत्रों व इजीनियरिंग के कारखानो, 
औज्ञारों और रासायनिक सामानों आदि तक ही सीमित रहेंगा। अब दैनिक 
आवश्यकता के जो सामान केन्‍्द्रीकृत उद्योगों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हे 
उनको विकेन्द्रीकृत उद्योगो द्वारा तैयार करने के लिए निरन्तर अनुसधान 
करते रहना चाहिए। केन्द्रीमूत उद्योगो का नया सगठन करना चाहिए, 
च्योकि हमारा जीवन और समाज जब छोटी ग्रामीण इकाइयो में विभवत 
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हो जायगा तब भी हमे केन्द्रीकृत उद्योगो की आवश्यकता तो रहेगी ही। 
बडे कारखानों को इस प्रकार योजनापूर्वक ग्रामो में स्थापित कर देने से देश 
का विकास अधिक समानता के आधार पर हो सकेगा। 

खाद्य और अन्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों 
को विकेन्द्रित कर देना चाहिए और इन वस्तुओ में केन्द्रीकृत उद्योगों द्वारा 
प्रतिस्पर्धा का तो तुरन्त अन्त कर देना चाहिए। यह ध्यान विशेष रूप से 
रखना चाहिए कि खेती की प॑ दावार को तैयार करते हुए उसका पौष्टिक तत्त्व 
नष्ट न हो जाय | चावल, वनस्पति और चीनी की मिलों में जो तरीके वरते 
जाते हें उन पर यह वात विद्येष रूप से लागू होती हैं। 

केन्द्रीमूत उद्योगो को विकेन्द्रीकृत उद्योगो का सहायक मान कर ही 
चलाना चाहिए, जिससे कि विकंन्द्रीकृत उद्योगो की उल्रादन-शक्ति बढ 
जाय और उनको औज़ार तथा कच्चा माल इत्यादि मिलते रहे। केद्ीभूत 
उद्योगो पर स्वामित्व समाज का होना चाहिए और उनका सचालन यथा- 
सम्भव स्वतन्त्र कॉर्पोरेशनों अथवा सहकारी सस्याओं द्वारा किया जाना 
चाहिए। कंन्द्रीमूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए और उनके 
मुआवज का नि*चय अधिकतम आय के लिए जो सिद्धान्त निर्धारित कर 
दिए गए हूँ उनके अनुसार करना चाहिए। यह मुआावज़ा देने का लक्ष्य 
उन छोगो का पुनर्वास होना चाहिए जिनसे कि उनकी सम्पत्ति ली जा रही 
हैँ। जवतक इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न हो तवतक उनका नियत्रण 
समाज के और प्राप्तव्य आदर्श के लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। 
केन्द्रीमूत और विकंन्द्रीकृत उद्योगो मे आजकल जो विनाशक प्रतिस्पर्धा 
चलती है उसका तुरन्त अन्त कर देना चाहिए। इस प्रयोजन से उत्पादन के 
कुछ क्षेत्र ग्रामीण उद्योगो के लिए सुरक्षित करक उनकी सहायता प्रतिस्पर्धा 
करने वाले केन्द्रीमूत उद्योगो पर टैक्‍स छगाकर करनी चाहिए। केन्द्रीमूत 
उद्योगों के जो पुरजे आदि घिस जाय उनको फिर वदलना नही चाहिए और 
न नये यत्त्र छगाने देने चाहिए। इस प्रकार उुछ समय पश्चात्‌ केन्रीमूत 
कारपाने अपने आय समाप्त हो जायगे और उनका स्थान विकेच्धीकृत 
उद्योग डे छेंगे। 
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मौलिक (बुनियादी) उद्योगो की सगठन-सम्बन्धी और टेक्तिकल 
कुशलता उनकी व्यवस्था को सुधार कर और उनका सचालन बृद्धिपूर्व॑क 
करके वढानी चाहिए और उनका नियन्त्रण प्लैंनिंग कमीशन के मातहत 
एक पुथक्‌ कौन्सिल के हाथ में सौंप देना चाहिए । अब से पौंड-पावने (स्टलिंग 
बैलेंस) का उपयोग मुख्यतया केन्द्रीमूत उद्योगों को इस प्रकार बुद्धिपूर्वक 
और अधिक व्यवस्थापूर्वंक चलने के लिए यन्त्रादि मगाने में करना चाहिए। 
हमारे नियन्त्रित अन्तर्साष्ट्रीय व्यापार में यदि कुछ विदेशी मुद्रा बचे तो 
उसका प्रथम उपयोग इस प्रयोजन की लिए यन्त्रादि मगाने में करना चाहिए । 
इस प्रकार विदेशी मुद्रा के उपयोग की प्राथमिकता का निहचय प्लैनिंग कमी- 
शन को करना चाहिए, जो कि कृषि विकेन्धीकृत उद्योगो और केच्रीमूत 
उद्योगों का प्रतिनिधि होना चाहिए। 

विदेशों कार-बार--हमने जो अथे-व्यवस्था निर्धारित की है उसमें 

विदेशी कार-वारो के लिए कोई स्थान नहीं--वे चाहे केद्रीभूत कारखानो 
में उपभोक्ताओं के पदार्थ तैयार करते हो और चाहे आधारभूत उच्योगो का 
सामान बनाते हो। जिस प्रकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताए पूर्ण करने 
वाले केन्द्रीमूत देशो कारखाने टैक्स छगाने, सरकारी सहायता देने और 
उत्पादन को नियन्वित करने की योजनाओ के अनुसार क्रमश समाप्त हो 
जायगे और मौलिक उद्योगो के कारखाने राष्ट्र की सम्पत्ति वतन जायगे, उसी 
प्रकार विदेशी कार-वार भी या तो समाप्स हो जायगे और या उनका 
राप्ट्रीकरण हो जायगा। इस मामले में विदेशों कारवारियो के पक्ष या 
विपक्ष में कोई भेद नहीं करना चाहिए। 

आायथिक सिविल सांवित--राष्ट्रीयकृत उद्योगों का भलीभात्ति विकास 

करने के लिए उपयुक्त शासन-सयठनों की स्थापना करनी चाहिए | निम्न 
मामले पर तुरन्त हो विशेष घ्यात देना चाहिए। 

१ आअंथिक सिविल सविस की स्थापना जो कि उद्योगों थे लिए 
विविध ग्रेंडो के कार्यपालूक (एग्जेक्यूटिव) कर्मचारी मुहैया 
करेगी। वर्तमान केन्द्रीमूत उद्योगो के मालिको के अनुभव 
और व्यवस्वा-सम्दन्धी योग्यता का, उन्हें प्रस्तावित आधिक 
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सिविल संविस में खपा कर, इस काम के लिए उपयोग किया 
जा सकता हैं। 
आवश्यक मगौद्योगिक अधिकारियो का प्रशिक्षण। 
कार्यकर्ताओं का टेक्निकल प्रशिक्षण और साधारण शिक्षण । 
दुर्लभ और सामरिक आवद्यकताओ के साधनो का नियन्त्रण । 
आथिक साधनों का विस्तृत व सूक्ष्म सर्वे (अध्ययन और 
निरीक्षण) । 

ओऔद्योगिक अनुसम्धान--मौलिक (वुनियादी) उद्योगों में सगठन 
कुशलरूता और टैक्निकल साधनों की उन्नति सुनिदिष्ट औद्योगिक अनुसधान 
पर ही निर्मर करती है। अव तक अनुसन्धान का लद्ष्य केन्द्रीभूत उद्योगों 
का नफा बढाना ही रहा है। अब इस अनुसन्धान के कार्य का सचालन 
इस प्रकार होना चाहिए कि केन्द्रीकृत उद्योग विकेन्द्रीकृत उद्योगो की 
सगठन-कुशलता और उत्पादन-कुशलता की वृद्धि में सहायक हो और वे 
समाज की सेवा का साधन वन जाय | अनुसन्धान का लक्ष्य यह भी होना 
चाहिए कि केन्द्रीकृत उद्योगो का सगठन उन्हें छोटी इकाइयो में वाट कर 
और उनका ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार विस्तार करके किया जा सके कि 
छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धे इन केन्द्रीकृत उद्योगो के सहायक वन जाय । 

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उद्योग--इन उद्योगो का लक्ष्य प्रादेशिक स्वाव- 
लम्वन होना चाहिए। इन्हें सव लोगो को विविध रोजगारो में लगाने 
में मौर अपने प्रदेश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने में समर्थ होना 
चाहिए। 

इन उद्योगों की उन्नति औद्योगिक सहकारी सस्याओं द्वारा इस प्रकार 
की जानी चाहिए कि स्थानीय छोग ही उनके किए कच्चा माल मुहैया 
करें और वे अपने सदस्यों को माल के उत्पादन गौर विक्रय में मार्ग-प्रदर्शन 
करती रहे। यदि सम्भव हो तो उनके लिए सम्मिलित कारखाने और 
उत्पादन की सुविधाएं दी जाय। स्थायी प्लैनिंग कमीशन के आघीन 
एक्र पृथक कौन्सिल इन उद्योगों के मार्ग-प्रदर्शन और सगठन के लिए होना 
चाहिए। इस सारे कार्य का रूदय, एक ऐसे सर्ध'य सगठन का निर्माण हैं 
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जिसकी इकाइया प्रारम्भिक पचायते, प्रादेशिक यूनियनें, और ऐसोसिएशन 
आदि होगे। 
इन उद्योगो को कुशलता, जहा विजली मिल सके वहा सब कारीगरो 
को विजली देकर और ऐसे यास्विक साधनों का उपयोग करके 
जिनसे कि सबको रोजगार मिलने में वाधा न हो, वढाई जा सकती 
है। 
यदि कारीगर और श्रमिक कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल 
बेचने की परेशानियों से आजाद रहेंगे तो वे अपना सारा ध्याव उत्पादन 
पर छगा सकेंगे। 
जिन अनेक उद्योगों को शुरू-शुरू में ऋण अयवा सहायता की आ- 
वश्यकता होगी उनके लिए इनकी व्यवस्था प्लैनिंग कमीशन के मात्तहत 
लण्ड-कौन्सिले और विकेन्द्रीकृत उद्योगो की कौन्सिल, औद्योगिक सहकारी 
सस्थाओ द्वारा करेंगी। 
विकेन्द्रीकृत उद्योगो की उन्नति के लिए निम्न उपायो का तुरन्त ही 
अवलम्बन किया जा सकता है. 
सरकार और सावंजनिक ससस्‍्थाए यथाणकित ग्रामीण उद्योगो के माल 
का ही उपयोग करे। गृह और ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे 
माल, औजारो बौर उनके तैयार माल को औक्ट्रोय, टमिनलू टैक्स (चुगी ), 
विक्की टेक्‍्स और अन्य इसी प्रकार की देनदारियों से-मुक्त रखा जाय। 
इन उद्योगो को जगल की पैदावार स्टेण्डड दरो पर मुहैया करने में पहल 
दी जाय। सरकार जगलो के माल पर टैक्स छगाने में मुरय ध्यात अब 
तक अपनी आमदनी का रखती है। उसे चाहिए कि वह उस नीति को 
बदल कर लोगो की आवश्यकता के माल तैयार कराना मपना लक्ष्य रखे। 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन उद्योगों को लोहे, कोयले, कास्टिक 
सोडा, और अन्य कैमिकलो आदि जिन सामानों की कमी रहती हो वे 
इन्हें औरों से पहले दिये जाय। जब प्लैनिंग कमीणन विकेन्द्रीकृत उद्योगो 
की कौन्सिल के साथ मिलकर अपना काम पूरी तरह करने लगेगा तव इस 
प्रकार की पहल का निश्चय करना सरल हो जायगा। इन उद्योगो का 


हि सर्वोदिय-योजना 


विकास ठीक प्रकार के नेताओ के मिलने पर वहुत निर्मर करता है। इस- 
लिए सगठन-कर्ताओं, टैक्निशियनो और व्यस्थापकों का एक वर्ग उचित 
शिक्षण द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। रूरछ इकौनोमिक सिविल 
सर्विस को ऐसे स्त्री और पुरुष तैयार करने चाहिए जो विकेन्द्रीकृत उद्योगो 
की सेवा भमली भाति कर सके। 

उद्योगों में मालिक मजबूर सम्बध्ध--जव हमारी औद्योगिक व्यवस्था 
का आधार विकेन्द्रीकृत और राष्ट्रीय मिलकियत के केन्द्रीकृत कारखाने हो 
जायगे तव मालिकों औौर मजदूरों के सम्वन्धो की समस्या आपसे आप 
बहुत सरल हो जायगी। चिकेन्द्रीकृत कारखानो में भाडे या मज़दूरी पर 
रखे हुए मजदूर वहुत कम होगे। और च्‌कि वे मज़द्र नजदीकी सामाजिक 
सम्बन्धों के वातावरण में काम करेंगे इसलिए मजदूरो के दोहन का अवसर 
ही कठिनाई से कोई आयगा। 

सार्वजनिक स्वामित्व में सचालित केन्द्रीकृत उद्योगी में कार्यकर्ताओं 
को सरकारी नौकरी की सव सुविधाओं और अधिकारो की सहूलियत 
उपलब्ध रहेंगी । इन उद्योगो के प्रवन्ध में भी उनका हाथ 
रहेगा । 

परिवर्तन-काल में श्रमिकों को छाम में भाग देकर और प्रवन्ध में 
उनका प्रतिनिधित्व रख कर श्रम और पूजी में मित्नतापूर्ण सम्बन्धो को 
बढाना चाहिए । प्रत्येक उद्योग कीप्रतिदिन की व्यवस्था-समस्याओ को हल 
करने के लिए वर्ब्स कमेटियो को और मजदूरी का तथा काम की अवस्थाओ 
का निश्चय करने के लिए प्रादेशिक श्रमिक वोर्डों को सगठित करते हुए, 
उनमें श्रमिको के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित अनुपात में सम्मिलित 
करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पादन में निरन्तरता रखने और 
विघष्न न पटने देने के लिए आवश्यक हूँ कि मालिको और मज़दूरों के सब 
कगठे आपसी समभौते, पच-फैसले और मध्यस्यता द्वारा हल किये जाय । 
कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन, उचित मकान और बुढापे, बीमारी कौर 
बेरोजगारी के कारण होने वाली आथिक कठिनाइयो से रक्षा की गारण्टी 
दी जानी चाहिए। 
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अंक, बीमा और मुद्रा 
साधारण अर्थो में आाधिक योजना का विचार आरम्भ करते ही बडे 
पैमाने पर पूजी के सग्रह गौर विनियोग का प्रब्त सामने जा खडा होता 
है। परन्तु हम जिन विकेन्द्रित ग्रामीण उद्योगो की योजना पेश कर रहे है 
उनमें समस्या पूजी की अपेक्षा श्रमिकों की अधिक है। तथापि इतने बडे 
क्षेत्र मे कार्य करने पर पूजी का विनियोग तो होगा ही। परन्तु वह होगा 
बहुत फैछ कर और क्योकि हमारी योजना के अनुसार जो केन्द्रीसूत उद्योग 
उपभोवताओं के सामान तैयार करते है उनमे घिसे हुए पुरजो आदि को 
खदलने की इजाजत नहीं दी जायगी । इसलिए अभी इन उद्योगों में 
जो पूजी लग रही हैँ वह विकेन्द्रीकृत उद्योगो के लिए सामान मुहैया करने 
के लिए मिल सकेगी। पूजी की दचत इस प्रकार भी होगी कि व्यापार को 
यथाशक्ति स्वावलूम्बी प्रदेशों मे सीमित और सगठित कर दिया जायगा 
और उनमे भी लेन देन अधिकतर विविध काम करने वाली सहकारी सस्थाओ 
द्वारा अदलेबदले के जाघार पर होगा। 
इसके विपरीत खेतो और आध्यरमत उद्योगों के लिए पजी की बडे 
परिमाण में आवश्यकता होगी, क्योकि हमारी अथे-व्यवस्था के अनुसार 
रहन सहन का स्तर ऊचा करने के लिए उनकी टेक्निकल कुशलूता को 
वढाता आवश्यक होगा। कृषि की उन्नति करने के लिए फसलो और 
पशुओं का वीमा सगठित करना होगा। दीमे के प्रीमियम नकदी के स्थान 
पर माहू के रुप में वसूल किये जायगे। 
तात्कालिक कार्यक्रम यह होना चाहिए कि सामूहिक परिमाण पर वचत 
की जाय और पूजी के विनियोग को कृषि बौर विकेन्द्रीकृत उद्योगो के 
लाभ की दृष्टि से नियन्त्रित किया जाय और अन्ततोगत्वा बैको और वीमा 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, जिससे कि राप्ट की अर्थे- 
व्यवस्थ्य की वड़े-वडे प्‌जीपतियो के दोयपूर्ण जोठ-तोझो से रक्षा हो सके। 
रूरल फाइनेन्स बोर्ड (प्रामीण जाणिक बोर्ड) के क्वीन विविध कार्य 
करने वाले महकारी सस्थाओो का देशव्यापी जाल होना चाहिए, जिसको 
'पहुच समाज के निम्नतम स्तर तक हो। इन रस्थाओं को ग्रीव-ने-ग्रीव 
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आदसियो की बचत का भी उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। पूजी- 
विनियोग और उत्पादन की समस्याएं एकमात्र इस प्रकार के सगठन से ही 
हल हो सकती है। सामूहिक रूप में बचत का आरम्म, पूजी के सग्रह और 
विनियोग का प्रादेशिक आधार पर सगठन करके करना चाहिए। शहरी 
इलाकों की वचत का विनियोग सरकारी ऋणो में करना चाहिए और उन 
ऋणो का इन्डस्ट्र्यिल फाइनेन्स कोर्पोरेशन की मारफंत सार्दजनिक स्वामित्व 
के केन्द्रीकृत उद्योगो में लगाना चाहिए। 

हमारा उद्देश्य यह हैं कि अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक विभाग मे मुद्रा का 
उपयोग यथाशक्ति कम कर दिया जाएं। इस समय आधिक विपमता का 
प्रधान कारण 'मुद्रा का आवरण' (लेन देन का नकदी आघार) ही है। 
स्वावलूम्बी विकेन्द्रित आर्थिक जीवन में आन्तरिक और अन्तर्राप्ट्रीय छेन- 
देन वहुत घट जायगा। और जो होगा वह भी अधिकतर अदले-बदले के 
द्वारा होगा। मज़दूरिया और टेक्स भी यथाशक्ति माल के रूप में ही दिए 
जायगे। कृषि तथा उद्योगो के लिए ऋण विशेष प्रयोजनो से ही दिया जाएगा। 
फलत नकदी का उपयोग न्यूनतम हो जायगा। जब सलिहानो का और 
नमक, सूत तथा लोहे के स्थानीय गोदामो सरीखी विकेन्द्रित सस्थाओं का 
विकास हो जायगा और झूरल क्रैंडिट बोर्ड तथा इन्डस्ट्रियल फाइनैन्स 
कोर्पोरेशन क्रमभश कृषि तथा विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक स्वामित्व के केन्द्री- 
भूत उद्योगों में योजनापृर्वक पूजी और बचत का उपयोग करने रूगेंगे और 
मुद्रा तथा ऋण का उचित नियन्नण सैन्ट्रल येक करने लगेगा तब वाजार 
में न कभी तेजी आयगी न कभी मन्दी, और तब मुद्रा का विस्तार माल के 
विस्तार के अनुसार ही होने रंग जायेगा। 


वितरण 


घरेलू केन-देन--ज्यो-ज्यो प्रादेशिक स्वावरूम्बिता का विकास 
होता जायगा त्यो-त्यो अन्त प्रादेशिक व्यापार की आवश्यकता आप-से- 
आप घटती जायगी। एरन्तु प्रादेशिक इकाइयो की स्वावरूविता स्वभावत्त 
विविध वस्तुओं के अनुसार विविध होंगी। किसी वस्तु के छिए इकाई 
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आम अथवा तालुका होगा और किसी के लिए कुछ ग्रामो का समूह । प्रादे- 
ज्ञिक आथिक इकाई अपनी विविध कास करने वाली सहकारी सस्थाओं 
के द्वारा केवल उन वस्तुओं को बाहर भेजेगी जो उसके पास फालतू 
होगी अथवा जिनको वह अपेक्षाकृत सस्ता तैयार कर सकेगी। इसी प्रकार 
जिन वस्तुओं को वह अपेक्षाकृत सस्ता तैयार नही कर सकेगी और जो 
उसके जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होगी उनको वह अपनी विविध 
काम करने वाली सहकारी सस्था के द्वारा वाहर से मगावेगी। शहरी 
इलाको से ग्रामीण इलाकों को जो वस्तुए जाय उनका नियत्रण विविध 
काम करने वाली सहकारी सस्थाओ के मार्फत ही होना चाहिए। सरकारी 
और गैर-सरकारी आधार पर, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओ में प्रादे- 
क्षिक इकाइयो को स्वावरूम्वी बनाने की सम्भावना के अनुसन्धान का 
कार्य तुरन्त ही हाथ मे लिया जाना चाहिए। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--जिन वस्तुओ के विना राष्ट्र का काम चल 
सके उसका आयात बिल्कुल नही करना चाहिए। देण का वैदेशिक व्यापार 
प्लेतिंग कमीणन के अधीन एक पब्लिक कार्पोरेशन के सुपुर्द कर देना चाहिए। 
जहा तक हो सके वहा तक आयात की हुई वस्तुओ का वितरण सहकारी 
सस्थाओं की मार्फत करना चाहिए। जिन कच्चे माछो और सामरिक 
उपयोगिता की वस्तुओं का उपयोग देश में हो सके उनका निर्यात नहीं करना 
चाहिए। यदि प्लैनिंग कमीणन सिफारिश करे तो विदेशी पूजी को सरकारी 
ऋण के रूप में आने दिया जा सकता है। परन्तु वह ऋण भी ससार के 
चेक से ही लेना चाहिए। व्यापार के सम्बन्ध उन्ही विदेशों के साथ बढाने 
चाहिए जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के सहायक हो, समृद्धि एक अविभाज्य 
वस्तु है मौर इसलिए हमारा विश्वास हैं कि अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग से ससार 
के विविध देशों के विकास में भी सहायता मिलेगी। 


'परिवहन और सन्देश-संचार 


व्यापारिक और जाधिक कारणों से सडको जौर रेलो का विस्तार 
अत्यधिक बढ गया है। शहिंसामय विकेन्द्रोकृत समाज में मार्म-निर्माण 
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की योजना का आधार सर्वथा विभिन्न होगा। रेलो, सडको, आन्तरिका 
जल-मार्गो, तटवर्ती जहाज-मार्गो, डाक और तार और हवाई यातायात 
सरीखे सार्वजनिक साधवों का समठन इस प्रकार होना चाहिए कि मुख्य 
दृष्टि ग्राम पर रहे। विकेन्द्रीकृत अथ॑-व्यवस्था मे माल ढोने के साधनों 
(परिवहन ) प्रर, विशेषत रेलो और पक्‍की सडको पर, बोक बहुत कम 
पडेगा। मानव और पश्चुु-शक्ति का प्रा-पूरा काम देने के लिए देहातो में 
माल ढोने का मुख्य साधन बैलगाटी को ही रखना चाहिए। इस समय 
पक्‍की ट्रक सडकों की नितान्त आवश्यकता नही है। परन्तु गावो तक 
पहुचने वाली सडकों और मान्तरिक जलू-मार्गो के निर्माण पर बल दिया 
जाना चाहिए। आन्तरिक जरू-मार्गो से तीन लाभ होते है । उनसे मल्लाहो 
को रोजगार मिलता है, वे माल ढोने के लिए सस्ते पडते है, और उनसे 
खेतो की भिचाई भी होती हैँ । 

प्रादेशिक स्वावलम्वन का अथे सव तरफ से सम्वन्धो का तोड लेना 
नही है। इसलिए जहा तक हो सके वहा तक देहातो में डाक, तार और 
टेलीफोन की सहूलियतो का विस्तार करना चाहिए। 

अबतक रेलो के दर इस प्रकार निर्धारित किए जाते रहे हे कि उनसे 
विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उद्योगो को वहुत हानि हुई है। इसलिए तुरन्त ही 
स्वावलम्बिता को लद्षय में रखकर काम करना चाहिए। रेल, डाक, तार, 
जहाज़ और वायुयान आदि सार्वजनिक उपयोग के साधनों का स्वामित्व 
यथाशरक्ति जनता के हाथ म॑ होना और उनका प्रवन्ब प्रादेशिक सस्थाओ 
की मार्फत केन्द्र के हाथ में रहना चाहिए। 


स्वास्थ्य और सफाई , 


यह मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य की समस्या डिस्पेन्सरियो और 
हस्पतालो का जाल फैलाकर हल नही को जा सकती । ये बस्तुए राष्ट्रीय 
आय पर भारी वोर होती है और पेश्ेवर डाक्टरों ने इनको सेवा की 
सस्थाओं के स्थान पर आमदनी और व्यापार का केन्द्र वना लिया हूँ । हमारे 
ममाज के वर्नमान सगठन में तो हमारी स्वास्थ्य-सेवाओशों पर जमधिकार 
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ही अपने स्वार्थ के लिए दूमरों से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का हो 
गया है। 

पहली वात यह हैँ कि लोगो को अपना स्वास्थ्य आय ठीक रखने और 
वीमार न होने की शिक्षा ठेनी चाहिए । उन्हें स्वास्थ्य के सम्बन्ध से निम्न 
मौलिक सिद्धान्तों का शिक्षण देना चाहिए -- 

सफाई---सफाई में अपने झ़रीर और अपने अडोस-पडोस के स्थान 
की भी सफाई शामिल है। उसमे घर के गन्दे पानी और कूडे करकट को 
छिकाने लगाने की वात विशेष रूप से आमिल हैं। इस कूडे करकट से, 
मल मूत्र से और गाव के गोवर आदि से कम्पोस्ट का बनाना भी इसीमें 
शामिल हूँ । यदि गागे में पद्म वाधने के स्थानों की व्यवस्था भली-भाति 
कर ली जाय तो यह कार्य सरल हो जायगा। 

भोजन-शास्त्र--इस समय हमारे देश की जनता के भोजन का प्रधान 
भाग अनाज हे। स्वास्थ्य जौर शक्ति को भली-भाति सुरक्षित रखने 
के लिए भोजन का उचित रूप से नन्तुलित होना आवश्यक हैँ। इस प्रयो- 
जन की सिद्धि लोगो में सन्‍्तुलित भोजन की आदत डालकर ही की जा 
सकती हूँ । लोगो को यह सिखाने की आवश्यकता है कि खाद्य-वस्तुओ का 
पौष्टिक तत्व नप्ट किए बिना भोजन किस प्रकार पकाना और तैयार करना 
चाहिए। औपधियों की आवश्यकता साधारणतया शरीर की च्यूनताओ 
को पूरा करने के लिए हो हुआ करती हूँ | भोजन-आास्त्र की दृष्टि से ठीक- 
टीक भोजन करने पर हम लोगों का निरोध और इलाज स्वय कर सकेगे। 
गांवों के लोगो को आजकल उहुघा रोग गलत अथवा निरन्तर एक-सा 
भोजन करने के कारण होते हैँ। मरीर को निर्दल करने वाले मलेरिया 
सरीझणे रोगों का प्रतिरोध भली-भाति हो सकता है यदि लोग ऐसे 
सन्तुलित भोजन करने का अन्यास कर लें जिन्हें वे उपलब्ध साधनों द्वारा 
ही अपने घरो में तैयार कर सकते हैं। 

फाम-वातना का दमन--भारत की ग्रामीण जनता की एक समस्या 
यह हैं कि उसे पोष्टिक भोजन नहीं मिलता और उसकी नडन करने की 
शवितिया दवी रहती है। इसका एक परिणाम काम-वासना का बढ जाना 
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जाता है कि उन्हे सीखकर ग्रामवासी अपने जीवन को स्वावलम्बी वना सकें । 
इस नवीन शिक्षण-पद्धति में मानसिक शिक्षण का भाग न्यूनतम कर दिया 
जाता है। इसमें विद्यार्थी को ऐसी कोई वात नही सिखलाई जाती जो कि 
आधारभूत जीवन के साथ प्राकृतिक रूप से सम्बद्ध जावश्यकताओ से अपने- 
आप उदमभूत न होती हो। 

इस प्रकार इस शिक्षण-पद्धति मे एक ओर प्रकृति का अध्ययन और 
दूसरी ओर मानव समाज का अध्ययन एक दूसरें के साथ इस प्रकार गुथ 
जाते हे कि इनसे जीवन को सममभरने में सहायता मिलती है। और मनुष्य 
क्रेवछ इस प्रकार अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक-ठीक समझ सकता हे । 

बुनियादी तालीम सास्क्ृतिक और दस्तकारी के शिक्षण का समन्वय है । 

जिस समाज में युवको को सदा एक दूसरे का मुकावला करने, लडने 
और एक दूसरे को जीतने का शिक्षण दिया जाता हो उसमें सदाचार का 
मूल्य सिखाने की बहुत आशा नहीं रखी जा सकती। शक्ति, अधिकार, 
हकूमत और अपने वडप्पन के लिए दिए हृए शिक्षण की, उस शिक्षण 
के साथ कोई सगति नही बैठ सकती जो मन, हृदय और भावनाओं के विकास 
के लिए दिया जाने वाला हो । 

ससार के महान्‌ धर्मों की शिक्षाए इसी प्रकार की शिक्षण-पद्धति में 
सम्मिलित की जा सकती है जिनका लक्ष्य सन्तोप, स्वावलम्बन और 
सदाचार और सहकारिता हो। घर्मो और सस्कृतियो के अतिरबक्‍त, 
लोभ-लालच और स्वार्थमय सघर्षो ने मानव-समाज को हिंसात्मक जीवन 
का नियम मानना सिखला दिया हैं। अहिसामय समाज इस प्रक्रिया को 
उलट देगा। वह सव धर्मो को समान रूप से सत्य और उन्नति तथा पूर्णता 
कराने में समर्थ मानकर चलेगा। नई शिक्षण पद्धति का रुक्ष्य ऐसी मानवता 
होगी जिसका जाधार अपरियग्रह, अहिंसा और सत्य होगे। 

प्रारम्भ मे शिक्षण उस ही भाषा द्वारा दिया जायगा जिसे छोग बोलते 
हँ। इस वात की कोई परवाह नहीं की जायगी कि वे भापाए भली भाति 
उन्नत हैँ या नही। उच्च शिक्षण में देश की राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया 
जायगा । 
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सामूहिक कार्यों के लिए अनुगासन का अभ्यास बुनियादी तालीम का 
आवश्यक भाग होगा। परल्तु शिक्षण के क्षेत्र पर सैनिक शिक्षण को आक्र- 
मण नहीं करने दिया जायगा | 


व्यक्ति, राज्य और समाज 


अहिंसामय समाज में माल के उत्पादन, शासन के नियन्त्र०ण और 
राजनीतिक अधिकार के मामलो में अधिकतम विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 

आज समाज के अधिकारो के विकेन्द्रीकरण की प्राय. सर्वत्र चर्चा 
है। ऊपर पहुच कर भीड़ से बचने के लिए और लोकततस्त्र को प्रभावगाली 
बनाने के लिए ऐसा यत्न किया जा रहा है कि अधिकाधिक शवित 
शासन के ऊपर की इकाइयों से लेकर नीचे की इकाइयों के और ग॑र- 
सरकारी सगठनो के हाथ मे सौप दी जाय। 

परन्तु शासन के अधिकार सौपने के मामले में हमारी प्रवृत्ति ऊपर 
लिखे हुए विचार से मूलत भिन्न है। वर्तमान व्यवस्था में शक्ति और 
अधिकार ऊपर से नीचे की ओर को चलते हूँ। इसके विपरीत हमारा 
विचार यह है कि अधिकारों का उद्भव शासन की आधारभूत इकाइयो 
में होकर उन्हें नीचे से ऊपर की ओर को बढना चाहिए । 

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ जो वादविवाद और झंडे खडे हो 
गये हूं उन्हें हम भली भाति जानते है । हम एक केन्द्रिक सरकार के निय- 
न्त्रण में राष्ट्र की एकता और स्वतन्नता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता 
अनुभव करते है, परन्तु साथ ही हम यह भी अनुभव करते हे कि जो सरकार 
व्यक्तियों के विचार और वुद्धि को स्वतन्त्वतापूर्वक कार्य करने का अवसर 
नही देती और जो साधारण जनो की सूक-बूक का उपयोग नहीं करती 
उसका वल वह वलू नही हो सकता जो कि उस शासन का होता है जिसे 
कि लाखो करोडो जनता का वुद्धिपूर्वक सहयोग और उसकी विविध सस्क्त- 
तियो तथा विकास की णक्तियो की सहायता का छाम मिलता रहता है। 
इसलिए हमारा कथन यह है कि ग्राम-पचायतो को शासन की प्रारम्भिक 
इकाइया मानकर उनको जासन के पर्याप्त अधिकार देने चाहिए। अन्य 
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सामाजिक अभिलाषाओ की पूर्ति के छिए और सामाजिक सहयोग' 
के लिए मनुप्य जितना अधिक राज्य पर निर्भर करेंगा उतना ही वह्‌ समाज 
से दूर हटतां जायगा। विकेन्द्रीकृत समाज-व्यवस्था में अधिकाधिक सम- 
स्थाओो का हल स्थानीय इकाइयो द्वारा किया जाता है। व्यक्ति शासन 
में सीघा और सोच समझ कर भाग छेता है और राज्य की इच्छा की पूर्ति 
करवाने के लिए, विरोधियो को, सगठित सामाजिक जीवन के लामभो से 
वचित कर दियाजाता है । इस प्रकार के समाज में ऐसी सस्याओ का निर्माण 
किया जायगा जो कि राज्य की दमनकारी शक्ति के सहारे से नहीं, अपितु प्रेम, 
अहिंसा, असहयोग और सत्याग्रह के बल से अपना कार्य सफल करेंगी। 
इस प्रकार का समाज सगठित करने का अर्थ पुराने ग्राम-समाज अथवा 
नगर-राज्य (सिटी-स्टेट) की ओर को लौटना नही है, अपितु यह मनुष्य 
के उस सधपं की यशस्वी सफलता है जो कि वह व्यक्ति और/' समष्टि में 
समन्वय करने के लिए युगो से करता चला आ रहा है। 

पुलिस और सेना के शासन में सरकार द्वारा अहिसा का अधिकाधिक 
प्रयोग-- सेना द्वारा रक्षा कराने मे हमारा विदवास नही हैं। हम आरम्भ 
में ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि हमारा परम लक्ष्य सेना के स्थान 
पर अहिसामय रक्षा को प्रतिष्ठित करना है। जीवन और सम्पत्ति का 
विनाश, दुख और खेद की वस्तुए हे, यण और अभिमान की नही । इसलिए 
सैनिको को प्रतिप्ठित और सम्मानित करने की परम्परा तुरन्त समाप्त 
कर देनी चाहिए और उसके स्थान पर अहिसापूर्वक रक्षा करते हुए 
साहम, दुहता, सहिष्णुता और स्वार्थत्याग के जिन उत्कृष्ट ग्रुणो का 
प्रकाशन हो उनहा सम्मान किया जाना चाहिए। 

परन्तु हमें मानना पडता हैँ कि आज की परिस्थिति में सरकार तुरन्त 
सेनाओ की समाप्ति के आदेश पर आचरण नहीं कर सकेगी। परन्तु 
परिवर्ेन-फाल में भी अहिसापूर्वक प्रतिरोध की भावना जागृत करने के लिए 
तत्वाल प्रभावगाली उपायो का अवरूम्बन किया जाना चाहिए। इसके 
लिए रमानदारी, सावजनिक भावना, स्वार्थत्याग और अनुशासन के गुणों 
की अत्यन्त और मौलिक आवश्यवता है। 
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हमारा विश्वास है कि आथिक और राजनैतिक अधिकारों के विकेन्द्री- 
करण से अहिसाएूर्वक रक्षा करने की अवस्थाए स्वयमेव उत्पन्न हो जायगी । 
इन अवस्थाओ को जनता को अहिसापूर्वक अनुगासन में रहने के लिए 
शिक्षित करके, शान्ति-सेनाओ का संगठन करके और अवतक जिन परि- 
स्थितियों में हिसामय उपायो का प्रयोग किया जाता है उनमें समय-समय 
पर अहिसामय कार्रवाई करके उन्नत किया जा सकता हुँ। तवतक इस 
दिशा में क्रमश सैनिक व्यय घटा कर और स्थायी सेना के स्थान पर प्रादे- 
शिक सेनाओ का संगठन करके जागे वढना अहिए। 

कालान्तर में इन प्रादेशिक सेनाओ का स्थान भी शान्ति-सेनाए ले 
लंगी। 


पब्लिक फाइनैन्स (सावजनिक कोष) 


विकेन्द्रो-कृत उत्पादन और राजन तिक अधिकारो का आधार विकेन्द्री- 

कृत अर्थ-व्यवस्था होना चाहिए। झासन की प्रारम्भिक इकाइयों का 
स्वशासन वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए एसी व्यवस्थ्य करनी 
पठेगी कि प्रादेशिक इकाइयों में सावंजनिक आय का अधिकतर सग्रह 
और व्यय वे ही करें। हमारा लक्ष्य ऐसी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करना 
होना चाहिए जिसमे कि सार्वजनिक आय का ५७ प्रतिशत सग्रह और व्यय 
प्राम-पचायतें ही करें। णेप पचास अतिशत उनसे ऊपर के संगठनों के 
लिए छोड़ देना चाहिए। केन्द्रिक सरकार को टैक्स लगाने कया कोई अधि- 
कार नही होना चाहिए। उसे अपनी आमदनी के लिए सार्वजनिक स्वामित्व 
केन्रोभृत उद्योगो और रेल, विजली, डाक, तार, हवाई बातायात और 
मुद्रा आदि सार्वजनिक उपयोग के साथनों पर करना चाहिए। यदि 
जञावब्यकता हो तो धान्त भी केन्र को कुछ जाथिक सहायता दे सकते है। 
टेक्सो की जदायगी नकदी, माल और मजदूरी के रूप में को जा सकती 

हूँ । जमोंन छुगान माल के रुप मे हो जदा किया जायगा | जमीन-ठ्यान माल 
के रूप में एकत्र करने की कठिनाई को विविध काम करने वाली सहकारी 
सस्थाए जौर प्रत्येक ग्राम में एक बनाज-वेक सगठित करके हल कर लिया 


घट सर्वोदिय-योजना 


जायगा। स्थानीय अधिकारियों के वेतनों का अधिकतर भाग माल के 
ऋूप में ही दिया जायगा। प्रान्तीय ओर केन्द्रीय सरकारो के उच्च अधि- 
कारियो को भी वेतन का कुछ भाग माल के रूप में दिया जा सकेगा। 
आम-पचायतों के आवीन लगान की मजदूरी के रूप मे अदायगी का लाभ 
यह होगा कि गरीब-से-ग रीव आदमी भी बिना किसी कठिताई के सरकारी 
कोष में अपना भाग दे सकेगा। जिस अर्थ-व्यवस्था को हम पुरस्कृत कर 
नहे हूँ उसमें ऊची आमदनिया समाप्त हो जायगी और अच्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
न्यूनतम हो जायगा। फलत छन्कमटेक्स और कस्टम से होनेवाली सरकारी 
आमदनी घट जायगी । परन्तु गरीव-से-गरीव आदमी की अदायगी सरकारी 
कोय में मजदूरी द्वारा पहुचने के कारण, राजकोष में नकदी का परिमाण 
कम हो जाने पर भी उसमें वास्तविक घन भरपूर रहेगा । अन्ततोगत्वा 
वास्तविक घन तो मजदूरी ही हूँ । हमारे देश की प्राथमिक आवश्यकताए 
अस्पतालो, सटको और स्कूलो की है । उन्हें लोग अपनी मेहनत से वनायगे । 
इसलिए उनको बनवाने में राज्य को खर्च कम पडेगा। इसके अतिरिक्‍त 
बगासन वहुत सरल हो जाने के कारण खर्चो मे वहुत कमी हो जायगी। 
और ज्यो-ज्यो अहिंसा पर अमल होने लगेगा त्यो-त्यो पुलिस और सेना 
को तनख्वाहों का खर्च भी घटता जायगा | जब पुलिस और सेना से काम 
नही लिया जायगा तव उनको अपनी खाद्य और अन्य वस्तुओ की आवशध्य- 
कताए स्वय प्रा करने के काम में लगा कर सरकारी खर्च तुरन्त घटाया 
जा सकेगा। बुनियादी ताठीम का आरम्भ हो जाने पर और स्वास्थ्य की 
आवश्यकताए प्राकृतिक रहन-सहन तथा लोगो के सरलहू उपायो से इलाज 
द्वारा पूरी होने पर, शिक्षा और स्वास्थ्य सावंजनिक आय के ऊपर वोभ 
नही रहेंगे। 

केन्द्रीमूत अर्थ-व्यवस्था से विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन 
या कार्य बहुत सरल ही जायगा यदि सार्वजनिक अथ॑ं-व्यवस्था को केवल 
चर्तव्य और आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाय। 


